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 लोक  सभा  बजे  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासोग

 सिनुबाद ]

 प्रो०  प्रथु  वण्डबते  :  कल  एक  संयुक्त  समिति  गठित  करने  का  जो  निर्णय  लिया

 गया  उसमें  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  हम  सबने  राज्य  सभा  के  एक  संदेस्य  श्री  एच०  आर०

 भारद्वाज  का  चयन  करके  विशेषाधिकार  का  हनन  किया  गया  इसे  ठीक  किया  जाना  चाहिए  ।

 भध्यक्ष  महोदय  :  इसे  ठीक  कर  दिया  गया  है  ।  मेरे  विचार  से  मन्त्री  महोर्दय  ने  स्वयं  हसे
 समय  पर  ठीक  कर  दिया  था  ।

 औो०  सथु  दण्डबते  :  तब  तो  दढोक  है  ।

 अल्प  सूचना  प्रइन

 ]

 दू  रददांत  नेटवर्क  का  बित्तार

 श्रो०  रामकंष्ण  भोरे  :  क्‍या  सूंचना  ओर  प्रेसारंण  मंन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  घन  और  साधनों  की  कमी  के  कारण  सरकार  द्वारा  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  लगाने  के
 प्रस्ताव  त्याग  दिए  जाने  की  सम्प्ावना  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  भारत  में  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  लगाने  और  उरहें  चलाते  के

 लिए  राज्य  सहकारी  संस्थाओं  ओर  गर-सरकारो  कम्पनियों  से  प्रस्ताव  स्वीकार  करने

 के लिए सहमत है ; यदि तो क्या सरकार ने ऐसे ट्रांससोटर लगाने के लिए राज्य सहकारी



 अल्प  सूचना  प्रश्न  29  1985

 संस्थाओं  और  गैर-सरकारी  कम्पनियों  से  प्रस्ताव  आमन्त्रित  करने  के  लिए  कोई  नीतिक  निर्णय  किया

 है  ;  ओर

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  देश  में  दूरदशंन  नेटवर्क  का  विस्तार  करने  के  लिए  क्या

 बेकल्पिक  प्रबन्ध  किए  जा  रहे  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  थो०  एन०  :  से

 सातवीं  योजना  के  लिए  प्रत्याशित  आबंटन  के  अन्य  दूरदर्शन  सेवा  के  विस्तार  के  लिए  शुरू  में

 प्रस्तावित  की  गई  सभी  स्कीमों  को  हाथ  में  लेना  सम्भव  नहीं  हो  सकेगा  |  इसको  देखते

 राज्य  सहका रो  संस्थाओं  तथा  गर-सरकारी  कम्पनियों  द्वारा  अपने-अपने  क्षेत्रों  में  दूरदर्शन
 रिले  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  की  लागत  को  वहन  करने  के  लिए  (1)  दुरदशन  ट्रांसमीटर  का

 स्वामित्व  दूरदर्शन  में  निहित  (2)  ट्रांसमीटर  का  प्रच्चालन  और  अनुरक्षण  द्रदर्शन  द्वारा
 किया  और  (3)  इस  प्रकार  ट्रांसमीटरों  से  प्रेषित  किए  जाने  वाले  कायंक्रमों  के  बारे  भें
 निर्णय  अनन्य  रूप  से  दूरदर्शन  द्वारा  लिया  जैसी  कतिपय  शर्तों  के  भ्रधीन  सिद्धान्ततः  विचार
 करने  के  लिए  तैयार  है  ।

 प्रॉ०  र  मकद्ण  मोरे  :  सरकार  राज्य  सरकारों  सहकारी  संस्थाओं  और  निजी  कम्पनियों  से
 ये  प्रस्ताव  कब  तक  मंगाएगी  ?

 भी  बो०  एन०  हम ये  प्रस्ताव  यथाशीघ्र  मंगाएंगे  ताकि  योजना  को  तैयार  किया
 जा  सके  ।

 प्रो०  रामकष्ण  मोरे  :  क्‍या  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  के  अधिकार  देने  के  लिए  राज्य

 सरकारों  और  सरकारी  उपक्रमों  को  निजी  कंपनियों  की  अपेक्षा  वरीयता  दी  जाए  ?

 झी  वोौ०  एन०  अभी  तक  योजना  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  लेकिन

 हम  इस  सुझाव  को  स्वीकार  करते  हैं  कि  अगर  ये  तीनों  संस्थान  पहल  करें  और  इस  पर

 होने  वाले  ख्  को  वहन  करें  तो  हम  उन  पर  विचार  प्राथमिकताओं  पर  हम  बाद  में  विचार
 कर  सकते  हैं  ।

 शी  बिजय  एन०  पाटिल  :  आनंद  डेरो  में  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  निगम  द्वारा  निजी  तौर  पर
 स्थापित  एक  टेलिविजन  कनेक्शन  है  जिससे  लगभग  50  व्यक्ति  डायरेक्ट  रिसीविंग  सेट  द्वारा
 बिजन  देख  सकते  हैं  ।  इसमें  वीडियो  के  लिए  इन्टर  कनेक्शन  भी  बहुत  सी  नगरपालिकाएं  और

 सहकारी  संस्थाएं  शहर  में  उपभोक्‍ताओं  के  इस  किस्म  का  टी०  थो०  नेटवर्क  स्थापित  करना

 चाहती  साथ  हो  मैंने  विभिन्‍न  राज्यों  में  देखा  है  कि  वहाँ  आदिवासी  क्षेत्रों  में  स्थित  स्कूलों  को
 शायरेक्ट  रिसीविग  सेट  दिए  गए  हैं  ।  लेकिन  महाराष्ट्र  में  आदिवासी  क्षंत्रों  में  स्थित  स्कूलों  को  ऐसे
 सेट  नहीं  दिए  जा  रहे  हैं  ।

 लध्यक्ष  सहोदय  :  क्‍या  इसका  इस  प्रश्न  से  संबंध  है  ?
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 हरी  बिजय  एन०  पाठिल  :  क्‍या  ऐसे  सेट  आदिवासो  क्षत्रों  में  स्थापित  किए  जाने  का  कोई
 प्रस्ताव  है  क्योंकि  घुलिया  में  एक  रिले  स्टेशन  लेकिन  आदिवासो  क्षेत्र  में  नहीं  है  ?

 झो  वो०  एन०  गाडपिल  :  प्रत्यक्ष  प्रसारण  केन्द्रों  से  इसका  कोई  सम्बन्ध  नहीं  ये
 कार्यक्रम  सेटलाईट  इन्स्ट्रकशनल  टेलीविजन  ऐक्सपेरीमेंट  के  हिस्से  है  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  मंत्री  जी  का  उत्तर  सरकार  के  इस  वायदे  से  मेल  नहीं  खाता  कि
 निजी  क्षेत्र  या  निजी  कंपनियों  को  महत्वपूर्ण  क्षंत्रों  में  काम  करने  की  अनुमति  नहीं  दी
 क्या  अणु  ऊर्जा  जेसे  मूल  क्षेत्र  में  निजी  कम्पनियों  को  कम  न  करने  देने  के लिए  किए  गए  वायदे  में

 संधाधनों  की  कमी  का  बहाना  करके  मूलमूत  संशोधन  किया  गया  है  ?
 ह

 श्री  वो०  एस०  गाडगिल  :  महोदय  जहां  तक  भणु  उर्जा  का  संबंध  मैं  इस  प्रश्न  का  जबाब

 नहीं  दे  किंतु  जहां  तक  मेरे  मंत्रालय  का  संबंध

 अध्यक्ष  भहोदय  :  वह  दूधरे  मंत्रालय  से  संबंधित  प्रश्न  का  उत्तर  क्यों  दें  ?  कोई  प्रासंगिक
 प्रश्न  पूछिए  ।

 झो  वो०  एन०  गाडगिल  :  जहां  तक  मेरे  मंत्रालय  का  संबंध  है  हम  वायदे  से  नहीं  मुकरे
 अगर  म।ननीय  सदस्य  ने  हमारे  द्वारा  उल्लिखित  शर्तों  को  पढ़ा  होगा  तो  उन्हें  पता  चला  गया  होगा
 कि  स्वामित्व  हमरा  रहेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।

 भो  भो०  जो०  स्थल  :  ऐसी  आशंका  है  कि  टी०  वी  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  का
 निर्णय  आकस्मिक  ही  लिया  गया  है  तथा  स्थिति  के  ओचित्य  पर  विचार  नहीं  करके  अन्य  -

 तिंयों  पर  विचार  किया  गया  29-7-1985  को  मैंने  एक  प्रश्न  पछाथा  :

 क्‍या  शिलांग  में  |  किलोवाट  का  और  तुरा  में  10  किलोबाट  का  दरदर्शन
 केरद्र  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  गया

 क्‍या  शिलांग  मेघालय  की  राजध।नी  चलसेना  ओर  क्षेत्रीय  कमान

 पूर्वोंसर  परिषद  ओर  एक  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  आदि  का  मुख्यालय  है  जबकि  तुरा  एक
 छोटा  सा  शहर  है  ।  मंत्री  जो  न  उत्तर  हां  में  दिया  और  प्रश्न  के  भाग

 में  10  किलोवाट  का  केन्द्र  स्थापित  करने  का  क्या  कारण  हैਂ  का  उत्तर
 तुरा  में  10  करिलोवट  शक्ति  का  टेलिबिजन  ट्रांसमीटर  लगाते  का  नर्णय  भौगोलिक

 अवश्थिति  स्थानीय  मू-भाग  को  परिस्थितियों  आदि  जंत्ती  बातों  पर  विचार  करने  के
 विकिरण  शक्ति  क  अनुकलतम  उपयोग  को  दृष्टि  से  लिया  गया  था  ।”

 यदि  कभी  भी  कोई  कपटतापूर्ण  बातें  को  गई  हैं  तो  वह्‌  यही

 अध्यक्ष  सहोदव  :  इसका  इस  प्रश्न  से  कोई  संबंध  नहीं

 को  जो०  जो०  स्वेल  :  महोदय  टो०  बी०  ट्रांसमीटर  प्रश्न  का  हिस्सा
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 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  प्राइवेट  क्षत्र  सहकारी  संस्थाओं  आदि  के  बारे  में  है  ;

 भो  जी  भो०  स्वंस  :  जो  नहीं  प्रए्न  यह  है  टेलिविजन  ट्रांसमीटर  स्थापित

 करने  के  अधिकांश  प्रस्तावों  को  छोड़  दिये  जाने  की  सम्भावना

 अध्यक्ष  महोदय  :  सहकारिता  के  आधार  आप  बेमतलब  बातों  की  चर्वा  यहां  क्‍यों  कर

 रहे

 श्री  जी०  जी०  स्बेल  :  तो  मैं  एक  और  प्रश्न  पूछता  तुरा  समुद्र  तट  से  3000

 फूट  को  ऊंचाई  पर  स्थित  है  ओर  इसकी  जनसड्या  50,000  है  जबकि  राज्य  का  मुख्यालय  शिल्रांय

 समुद्र  तल  से  5000  फुट  की  ऊंचाई  पर  स्थित  क्या  मंत्री  महोदय  स्पष्ट  करेंगे  कि  विकिरण
 शक्ति  के  जनुकलतम  उपयोग  तथा  परिस्थितियों  का  क्‍या  तात्पयं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  यह  प्रापंगिक  नहीं  मेरे  ख्यास  से  इसका  इस  प्रश्न  से
 कोई  सम्बन्ध  नहीं  यह  एकदम  आप्रासंगिक

 श्री  जी०  जो०  स्वेल  :  तब  मैं  बैठ  जाता  लेकिन  महोदय  अ।प  यह  म।निए  कि  यह
 पूर्ण  बात  के  सिवाय  ओर  कुछ  नहों  है  ।

 शो  गिरिधर  गोमांगो  :  बाकी  30  प्रतिशत  क्षत्र  जोकि  मुख्यतया  पहाड़ी  तथा
 वासी  क्षेत्र  टेलिविजन  सेवा  के  अधीन  किया  जाना  बाकी  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना

 चाहूंगा  कि  क्या  परिकल्पना  के  अनुसार  वे  इन  क्षेत्रों  को  सहकारी  समितियों  वा  बे  अच्छा
 समझें  उसके  द्वारा  टलिविजन  केन्द्र  स्थापित  करने  पर  विद्यार

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  उत्तर  वे  दे  चुई  अगर  कोई  पहल  करता  है  तो  उस  पर  कोई
 आपत्ति  नहीं  है  ।

 भी  बी०  शोभानाव्रीद्यर  राब  :  आंध्र  प्रदेश  खासकर  गुट्र  गोदावरी
 ओर  नलगोंडा  जिलों  के  समाचार  पत्र  में  छपी  इस  खबर  से  बहुत  क्षुब्ध  हैं  कि  तातवीं  योजना
 में  प्रस्तावित  टेलिविजन  स्टूडियो  के  निर्माण  का  श्रस्ताव  रह  कर  दिया  गया  वह  बहुत  चौंका
 देने  बाली  खबर  है  |  हम  आपके  ध्यान  में  यह  बात  ला  चुके  हैं  कि  यह  क्षेत्र  स्टूडियो  स्थापित  करने
 के  लिए  सभी  अपेक्षित  मानदण्डों  को  पूरा  करता  है

 *'  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  यह  प्रश्न  नहीं  ।

 भी  के०  पो०  उन्मोकृष्णन  :  माननोय  मंत्री  जी  ने  अभी-अभी  सभा  में  कहा  है  कि  इस  मुख्य
 नीति  परिवर्तन  के  फलस्वहुप  प्रस्तावित  ट्रांसमीटर  जो  स्थापित  किया  जाएगा  उसका  स्वामित्व
 सरकार  के  पास  लेकिन  कया  मैं  मंत्री  जी  से  जान  सकता  हूं  कि  इस  धारणा  का  क्‍या  मतलब

 राज्य  या  निजी  क्षेत्र  के  संगठन  या  सहकारी  संस्थ।एं--जंसा  कि  महाराष्ट्र  में  भेरे
 विचार  से  वे  दोनो  उत्पादन  का  कम  छोड़कर  टेंलिविजन  ट्रांसमीटर  के  क्षंत्र  में  आा  जाएंगो--पैसा
 कंसे  बसूल  क्‍या  वह  उन्हें  व्यावसायिक  विज्ञापन  देसे  की  अनुमति  देकर  पैसा  कक्ाने  देंगे  या
 सरकार  उनको  भुगतान  करेगी  ?

 "
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 भी  जो०  एन०  गाडभिल  :  मुझे  इसे  स्पध्ट  करने  दिया  इस  बारे  में  कोई  गलतफहमी
 ने  रहे  ।  बोजना  जो  भी  धनराशि  हमें  आबंटित  की  जाएगी--मालूम  नहीं  हमें  कितनी

 उससे  हम  सारे  देश  को  संजुष्ट  नहीं  कर  सकते  ।  हम  योजना  आयोग  द्वारा  निर्धारित  प्राथमिकताओं

 के  आधार  पर  काम  करेंगे  ।  फिर  भी  कुछ  क्ष  भ्रों  की  ओर  से  दबाव  डाला  जाएगा  ।  बहुत  से  सदस्य
 मेरे  पास  इस  आशय  का  पत्र  लेकर  आते  हैं  कि  उनके  क्षंत्र  में  टेलिविजन  केन्द्र  स्थापित  किया  आए  ।

 उम्हें  मैं  बता  दूਂ  कि  योजना  आयोग  द्वारा  निर्धारित  प्राथमिकतानों  में  फेरवदल  किए  बिसा  अगर
 कोई  सहकारी  समिति  राज्य  सरकार  या  निजी  कंपनी  इस  मामले  में  पहल  करती  है  और  ट्रांसमीटर
 स्थापित  करने  पर  होने  वाले  व्यय्रों  को  वहन  करने  को  तेयार  है  तो  हम  इत  पर  विद्यार  करेंगे  ।  और

 अगर  हमें  पर्याप्तਂ  संख्या  में  ऐसे  प्रस्ताव  मिल  गए  तो  हम  इलेक्ट्रनिक  का  रपोरेशन  को  आइंर  दे
 सकेंगे  ।

 प्रो०  के०  के०  यह  काम  राज्य  सरकारों  तथा  सहकारी  संत्याओं  को  करने  दिया

 जाए  ।  निजी  कंपनियों  को  हम  अनुमति  क्यों  दें  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  चर्चा  समाप्त  ठीक

 सम  ॥॥े०जमर

 11.11  भे०  १०

 ]

 श्री  माधव  रेड्डी  :  मैंने  आंध्र  बेंक  में  धोखाधड़ी  के  बारे  में  एक  सूथना  दी  |  इस

 मामले  पर  पिछले  सन्न  में  विचार  किया  गया  था  और  मंत्री  जो  न ेआएयासन  दिया  था  कि  जांब  की

 जाएगी  ।  लेकिन  अभी  तक  कोई  जांच  नहीं  की  गई  है  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  समय  नहीं  बचा  है  ।  क्‍यों  तहीं  इस  पर  नियम  193  के  अन्तर्गत  चर्चा  की

 जाए  ?  अगर  और  प्रश्न  पूछने  हैं  या  चर्चा  करनी  हो  तो  उसके  लिए  मैं  तंयार  इसे  नियम  193,

 या  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  आदि  के  अन्तगंत  पूछा

 )  हि

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसके  विरुद्ध  नहीं  मैं  केवल  यही  कह  रहा  हूँ  कि  आज  इसे  नहीं

 लिया  जा  सकता  क्‍योंकि  आज  सत्र  का  अन्तिम  दिन  अगले  सत्र  में  आप  पूछ  सकते  आप  मुझे

 नोटिस  दीजिएगा  और  मैं  अनुमति

 श्री  बहुदेव  आचाय  :  आप  आज  इस  पर  आधा  घंटे  की  अर्चा  की  अनुमति  हे  सकते  हैं  ।

 मरी  इर्जोत  गुप्त  :  बात  यह  है  कि  इसे  बहुत  अधिक  प्रधार॑  मिल  गया  है  और  इसने  देश  में

 संत्दविज्ञों  के  बारे  में  बुरा  प्रभाव  उत्पस्न  कर  दिया  कम  से  कम  उन्हें  हमें  यह  तो  बताना
 ०००००००००

 अआष्मका  महोदय  :  वहू  माननीय  सदस्प  भो  इस  चर्चा  के  खिलाफ  तहीं  है  जिनका  आपने
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 +..ह0ह8ु  -- उल्लेख  किया है। मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई रोक नहीं है लेकिन समय ही  निज

 इत्लेख  किया  मैंने  आपको  बताया  था  कि  इसमें  कोई  रोक  नहीं  है  लेकिन  समय  ही  नहीं  है  ।

 की  इन्रजोत  गुप्त  :  मैं  जानता  हूं  कि  आज  कोई  चर्चा  नहीं  होगी  ।  ऐसा  करना  संभव  नहीं

 पिछली  बारश्री  पुजारीजी  ने  यहां  आश्वासन  दिया  था  कि  जांच  की  जाएगी  ।  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  उप्त  जांच  से  इसकी  पुष्टि  हुई  या  नहीं  ।  स्थिति  क्‍या  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  मैं  पूछ  सकता  हूं  ।  नवम्बर  में  हम  जब  भी  मिलेंगे  मैं  आपको  अनुमति

 दूगा  ।  कोई  समस्या  नहीं  होगी  ।

 भी  इख्रजीत  गृप्त  :  वे  हमें  कम  से  कम  यह  तो  बता  सकते  हैं  कि  उन्होंने  जांच  करवाई  या

 नहीं  ।  *

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  यहां तक
 की  लोकपाल  विधेयक  को  चयन  समिति  के  पास  भेज  दिया

 है  ।  हम  लोकपाल  तक  नहीं  जा  सकते  ।  उन्होंने  लोकपाल  के  क्षत्राधिकार  से  संसद  सदस्यों  को  भी

 निकाल  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  पर  अगली  बार  चर्चा  कर  सकते  मैं  इसके  लिए  अनुमति  दे

 इसमें  कोई  समस्या  नहीं  है  ।

 भी  इन्द्र  जीत  गुप्त  :  जो  कदम  आप  उठा  रहे  हैं  उससे  हम  सबको  तकलीफ  हो  रही  है  और

 प्रसन्‍नता  उस  पक्ष  के  केवल  एक  ठपक्ति  को  हो  रही  जो  कि  मुस्करा  रहे  हैं  और  खुश  नजर  आा

 रहे  हैं  ।

 को  के  ०  एूस०  शाब  :  कारण  यह  है  कि  मैं  नहीं  जानता  था  कि  विपक्ष  के  सदस्य  सदन  को
 ऐसी  गलत  सूचना  देने  पर  तुले  हुए  इन  सालों  के  दोरान  विपक्ष  के  कुछ  सदस्या  ऐसी  सूचना  देकर

 इससे  बहुत  सा  फायदा  उठा  रहे  ऐसा  वे  राजनेतिक  आधार  पर  कर  रहे  न  कि  तथ्यों  और

 आंकड़ों  क ेआधार  पर  ।  वें  अब  भी  ऐसा  कर  रहे  मैंने  सभी  प्रकार  के  आंकड़ों  सहित  इस  सदन
 के  सभी  सदस्यों  को  उत्त  र

 दिया  था  इसके  बावजूद  वे  इस  मामले  को  उठा  रहे

 भष्पक्ष  महोदय  :  मुझे  दोनों  पक्षों  को  यह  बात  स्पष्ट  कर  देनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मेरा  कहना  यह  है  कि  मैं  किसी  भी  तरह  की  चर्चा  पर  रोक  नहीं
 मैं  इस  पर  प्रतिबंध  क्‍यों  लगाऊं  ?  यदि  कोई  व्यक्ति  दोषी  है  तो  उसे  दोषी  ही  कहा

 और  यदि  कोई  व्यक्ति  निर्दोष  है  तो  उसे  निर्दोष  ही  कहा  मेरे  सामने  ऐसी  कोई
 मस्या  नहीं  मैं  किसी  भी  तरह  की  चर्चा  पर  प्रतिबंध  नहीं  लगा  रहा  मैं  केवल  इतना  कह

 रहा  हूँ  कि  भाज  मेरे  लिए  यह  असम्भव  है  ।  आप  अगले  सन्न  में  मैं  आपको  चर्चा  करने  को

 अनुमति इसमें कोई समस्या नहीं है । प्रो० के० के० लिबारो : मेरा एक व्यवस्था का प्र/्न संयुक्त रूप से
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 इस  सभा  के  एक  सदस्य  की  निदा  करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  अतः  मैं  आपसे  अनुरोध  करता

 हूँ  कि कृपया  आप  अपने  वक्‍ठ्य  पर  विचार  करें  कि  आप  इस  पर  चर्चा  को  अनुमति  देंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  शाँति  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमान  आप  मेरी  भात  का  गलत  अर्थ  मत  लगाइए  |  भगवान

 मच्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बेठ  जाइए  ।

 प्रो०  के०  के०  तिबारी  :  गुरसे  में  मत  आइए  ।  मैं  एक  मिवेदन  कर  रहा  हूँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बंठ

 प्रो०  के०  के०  तिथारी  :  गुस्से  में  मत  आहए  ।  आपको  गुस्सा  नहों  करना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदव  :  मुझे  गुस्सा  इसलिए  आता  है  क्योंकि  आप  बात  नहीं  सुनते  हैं  ।

 प्रोण  के०  के०  तिथधारी  :  कृपया  शांत  हो  जाइए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  बात  सुनिए  ।  मेरी  बात  का  गलत  अर्थ  मत  लगाइए  ।  मेरा  कहते  का

 यह  नहीं  है  कि  मैं  उनके  मामले  का  जिक्र  करने  जा  रहा  मैं  तो  बेंक  की  धोखाधड़ी

 की  भात  कर  रहा  हूं  ।  मैं  इस  बारे  में  कह  रहा  हूं  ।

 प्रो०  के०  के०  तियारी  :  आप  बैंक  में  धोखाधड़ी  की  बात  कर  सकते  कितु  संयुक्त  रूप

 से  निंदा  करने  का  प्रयास  किया  गया  मैं  तेलगदेशम  के  सदस्यों  से  कहूंगा  कि  वे  अपने  गिरेबान  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  सभा  में  किसी  तरह  की  निन्‍दा  करने  की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  |

 )

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  इस  सभा  में  हुलमोहन  राम  के  मामले  पर  चर्चा

 की  गई  थी  ।  यहां  तक  कि  यह  सभा  सदस्यों  के  संबंध  में  चर्चा  करने  पर  भी  प्रतिबंध  नहीं  लगाती  ।

 तुलमोहन  राम  के  लाइसेस  संबंधी  मामले  में  इसी  सभा  में  चर्चा  की  गई  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इससे  कोई  फर्क  नहीं  पड़ता  ।  यदि  कोई  दोषों  हर  व्यक्ति  का  अपना

 मान  होता  मैं  नहीं  जानता  कि  आप  इस  सम्बन्ध  में  उत्त  जित  क्‍यों  हो  रहे

 प्रो०  क०  के०  यह  बहुत  गलत  बात  है  ।  आप  किसी  सदस्य  की  तिदा  नहों  कर

 सकते  ।  गे

 आओ क



 ५  जॉं  |
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 भी  इस्द्रजीत  गप्त  :  आप  थिना  कुछ  जाने  ही  शोर  मना  रहे  जांच

 दीजिए  |  आपको  जांच  कराने  में  बया  भापत्ति  है  ?  जांच  से  सिद्ध  हो  जाएगा  कि  यह  गलत  हैया

 सही  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  किसी  भी  व्यक्ति  के  विर्द्ध  आरोप  लगाए  जा  सकते  हैं  श्री

 क्या  आप  अपना  स्थान  ग्रहण  करेंगे  ?  मैं  यह  बात  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  ।

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  आप  कृपया  अपने  निर्णय  पर  और  विचार

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  व्यक्ति  का  स्वाभिमान  होता  इस
 नित  सदन  का  प्रत्येक  सदस्य  माननीय  सदस्य  जब  तक  कोई  बात  सिद्ध  न  हो  जाए  हमें  किसी
 व्यवित  की  निदा  महीं  करनी  चाहिए  ।  इसमें  कोई  कठिनाई  नहीं  हम  ऐसा  करने  नहीं  जा  रहे
 हैं  कृपया  सुनिए  ।  मैं  बचाव  करने  जा  रहा  हुं  ।

 .

 भो  एस०  लयपाल  रेड्डो  यह  अन्तिम  दिन  है  ।  मैंने  नोटिस  रखा  ar

 अध्यक्ष  महे दय  :  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सर्वप्रथम  हमें  यह  निर्णय  ले  लेना  चाहिए  कि
 हमें  कया  करना  है  और  क्‍या  नहीं  करना  |  ओर  तदानुसार  हो  मैं  नियमानुसार  किसी  सम्बन्ध  में  चर्चा
 करने  की  अनुमति  देने  जा  रहा  हूं  ।  अतः  उश्तमें  कोई  कठिनाई  नहीं  है  ।

 झो  थी०  शोभनाडरीहबरा  शाब  :  हमारी  एक  समस्या  है

 ,  ही  पो०  कुलमबईबेल  :  श्रीलंका  में  तमिलों  के  संबंध  में  उन्होंने  इस
 सदन  में  एक  आश्वासन  दिया  **'  कदम  नहीं  उठा  रही  है  ।

 भरी  एन०  वी०  एन०  सोम  :  सरकार  को  उनके  निर्वासन  सम्बन्धी  आदेश

 रह  करने  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अपनी  सरकार  से  प्रतिदिन  सम्पक  बनाए  हुए

 झी  एन०  थो०  एम०  सोमू  ।  उन्हें  पहले  कदम  के  तौर  पर  संबंधी  आदेश

 रह  करने  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोरय  :  इसको  अनुमति  नहीं  है  ।

 )

 अध्यक्ष  सहोशय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।

 भी  गाइगिल  :  अ्रव  सभापटल  पर  पन्न



 FANE, £90748)  सभा  पटल  पर  रखे  गये  प्र

 11.16  भ०  १०

 तत्पदचात्‌  भरी  इख्रजोत  गुप्त  ओर  कुछ  अन्य  माननोय  सदस्य  सभा  भव  से  उठकर

 बाहर  जले

 अध्यक्ष  महोदव  :  शांति  शांति  ।  अब  सभा  पटल  पर  पन्न  रखे  जायेंगे  । ह

 शो  के०  पी०  उसम्नीौकृष्णन  :  दूर  संचार  विभाग  के  कर्मचारियों  द्वारा  काम  बन्द

 हड़ताल  करने  के  परिणाम  केरल  में  बहुत  गम्भीर  स्थिति  पैदा  हो  गई  यह  हड़ताल  कल  ही  बापिस

 ली  गई  लेकिन  इसके  कारण  बड़ी  गम्भीर  समस्या  पैदा  हो  गई  है  ओर  वह  यह  fe  राज्य

 पुलिस  का  प्रवेश  CEU  ।

 झध्यक्ष  महोदय  :  सरकार  को  इसका  जबाब  देने  दीजिए  ।

 झो  के०  पी०  उन्नोीक्ष्णन  :  मैं  चाहता  हूँ  कि
 सरकार  इसका  जबाव  पिछले  एक  सप्ताह

 के  दौरान  केरल  में  क्‍या  हुआ  ?  राज्य  पुलिस  को  टेलिफोन  एक्सचेंज  में  प्रवेश  करने  को

 अनुमति  क्‍यों  दी  गई  ?

 मध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्म  विधान  सभा  में  उठाया  जा  सकता  है|

 क्री  के०  पो०  उम्मोकष्णन  :  यह  मामला  बहुत  गम्प्रीर

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभापटल  पर  पन्र  रखे  जायेंगे  श्री

 अिननरनमाक

 भ०  प्‌०  ह

 सभा  पटल  पर  रले  गए  पत्र

 भारतोय  प्रेस  सईं  दिल्‍ली  का  वर्ध  1984  का  बाथिक  प्रतिवेदन
 '

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  बी०  एन०  :  मैं  प्रेस  प्रिष्रद
 1978  की  घारा  20  के  अंतर्गत  भारतीय  प्रंस  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1984

 संबंधी  बाविक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेजापरीक्षित  लेखे  सभा

 पटल  पर  रखता  हूं  ।  [  प्रंधालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  शंद्या  एल०  ]

 बाणिज्य  पोत  परिवहन  1958  की  थारा  458  के  हम्तगंत  अ्किसुचनाएें
 पेप्सू  सड़क  परिवहन  पड़ियाला  का  वर्ष  1981-82  2  का  बराथिक  प्रतिवेदन

 प्रोर  कार्यकरण  को  समीक्षा

 नोबहन  कौर  परिवहत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जियार  रहमान  :  मैं

 लिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :
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 (1)  वाणिज्य  पोत  परिवहन  1958  की  धारा  458  की  उपधधारा  (3)  के

 अन्तर्गत  विम्तनलिखित  अधिसूचनाओं  की
 एक-एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी

 संस्क  रण  )  ने

 वाणिज्य  पोत  परिवहन  जहाजी  बेड़ा  में  इंजीनियरों

 की  संशोधन  1984  जो  भारत  के  राजपत्र  में  29

 1984  को  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  1322  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 वाणिज्य  पोत  परिवहन  भास्टरों  तथा  डुँज  मेटों  की  नियम

 1985,  जो  भारत  के  राजपत्र  में  |  1985  को  अधिसूचना  संख्या

 सा०  का०  नि०  में  प्रकाशित  हुए

 (2)  उपय'क्‍्त  (1)  भें  उल्निखित  अधिसूचनाओं  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के
 कारणों  को  दर्शान  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्र जी  ।  [  प्रंथालय  में

 रखे  देखिए  संत्या  एल०  |

 (3)  सड़क  परिवहन  निगम  1950  की  धारा  35  की  उपधारा  (3)
 के  अन्तगंत  पेप्सू  सड़क  परिवहन  के  वर्ष  1981-82  संबंधी
 वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रजो  ।

 पेप्सू  सड़क  परिवहन  के  वर्ष  1981-82  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेद्भी  ।

 (4)  उपयुक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ध  के
 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अग्न॑ जी  |  [  प्रस्थालय  में  रखें

 गए  ।  देल्षिए  संख्या  एल०  टी०  1423/85]  ]

 दिल्‍लो  शाज्य  ग्रौथोगिक  विकास  निगम  नई  दिहल्‍लो  बर्थ  1980-81  का

 वाधिक  प्रतिवेदन  तथा  इसके  की  समोक्षा

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  नबो  :  मैं  श्री  भारिफ  मोहम्मद
 खां  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 दिल्‍ली  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  नई  के  वर्ष  1980-

 198]  के  कार्यफरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 दिल्ली  राज्य  ओद्योगिक  निगम  नई  का  बर्ष
 1980-81

 संबंधी  वार्षिक  प्रतिवेदन  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखा

 परीक्षित  की  टिप्पणियां  ।
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 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों

 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  सथा  श्र  ग्रंजी
 [

 प्रंथालय  में  रख  गए  ।

 देखिए  संख्या  एल०  ]

 प्रासीण  प्रोद्योभिक  झ्िवर्धव  तई  विल्‍लो  का  वर्ण  1985-84  का

 बाणिक  प्रतिदेदत  झोर  इन  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ध

 के  कारणों  का  विवरण

 संसदोय  कार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  नबो  :  मैं  श्री  चंदूलाल  चंद्र।कर

 की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  ग्रामीण  प्रौद्योगिक  की  शअ्भिवर्धत  परिषद  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1983-84  3-84  सम्बन्धी

 वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  अंग्रं  जी  तथा  लेबापरीक्षित
 '  लेखे  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को
 समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों

 को  दर्शाने  वाला  एक  वितरण  तथा  अग्न॑ जी  ।

 [  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०--1425/85)  |

 बेककारी  विनियमन  1949,  सोभा  1962,

 तथा  केम्त्रीय  उत्पाद-शुल्क  1944  के  झन्तर्गत  अधिलूअनाएें

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जयादंग  :  मैं  निम्नलिशित  पत्र  सभापटल  पर

 रखता  हूं  :

 (2)  बैंककारो  विनियमन  1949  की  45  को  उपधारा  (11)  के  अंत त

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रं
 जी

 :--

 का०  आ०  भारत  के  राजपत्र  में  23  दिल्‍ली  को

 प्रकाशित  हुआ  था  और  जो  ल  क्ष्मी  कमशियल  बंक  नई  दिल्‍ली  में

 केनरा  बेंक  में  विलय  की  योजना  के  बारे  में

 का०  आ०  जो  भारत  के  राजपत्र  में  23  भारतोय  को

 प्रकाशित  हुआ  था  और  जो  बेंक  आफ  कोचीन  कोचीन  के  भारतोय

 स्टेट  बैंक  में  विलय  की  योजना  के  बारे  में  है  ।

 [  प्रंथालय  में  रखे  गए  |  देलिए  संख्या  एल०  का० ति०  ]

 (2)  सीमा  शुल्क  ट्रैरिफ  [982  को  धारा  में  की  उपघारा

 (2)  के  अन्तगंत  जारी  की  गई  अधिसूचना  संझया  सा०  का०  ति०  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रंजो  जो  भारत  के  राजपत्र  में  20

 को प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याद्याट्मक शापन जिसके द्वारा उक्त



 उत्ता  पटलਂ  पर  रखे  मए  पत्र
 se  निवम के

 नियम  के  लागू  होने  की तारीख  2  1985  निर्धारित  गई  है।[भ्रंथालय

 में  रखे  देलिए  संश्या  एलण०  ही  ०--1427/85  ]

 )  त्ीमा  1962  की  धारा  159  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित

 सूचनाओं  की  एक  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सा०  का०  नि०  जो  भारत  के  राजपत्र  में  23  1985

 को  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्यास्यात्मक  जिनके  द्वारा  28  फरवरी

 1982  की  अधिसूचना  संख्या  शुल्क  में  कतिपय  संशोधन  किया

 गया  है  ताकि  सफंद  सीमेंट  पर  सीमा  शुल्क  की  आंशिक  छूंट  को  हटायां  जा

 सके  ।

 सा०  का०  नि०  679  जो  भारत  के  राजपत्र  में  23  1985  को

 प्रकाशित  हुए  तथा  एक  व्याड्पात्मक  जो  डेनमार्क  के  गिल्डरों  को

 भारतीय  मुद्रा  में  अथवा  भारतोय  मुद्रा  को  ढेनभार्क  के  गिल्डरों  में  बदलने  को
 संशोधित  विनिमय  दरों  के  बारे  में  है  ।

 में  रखे  गएं  |  देखिए  संब्या  एल०  टी  ०--  42  8/85]

 (4)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  के  अन्तगंत  जारी  की  गई  अधिसूचना  संदया  सा०
 का०  नि०  को  एक  प्रति  तंथा  अग्रेजी  जो  भारत  के
 राजपत्र  में  20  1983  को  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्यास्योत्मक  ज्ञापन
 जिनके  द्वारा  29  1962  की  अधिसूचना  संख्या  उत्पांद
 शुल्क  में  कतिपय  सशोधन  किया  गया  ताकि  केन्द्रीय  शुल्क  1944
 के  नियम  56%  के  अन्तर्गत  उपलब्ध  प्रोफार्मा  क्रेडिट  संबंधी  सुविधा  शक्ति  और  भाप
 की  सहायता  के  बिना  .  उत्पादित  आर्गेनिक  सर्फेघ्  एक्टिव  कारकों  को  भी  दी  जा

 में  रखे  गए  ।  देलिए  संख्या  एल०  429/85]

 तम्याक्‌  के-बर्ष  1983-84  संबंधी  बराथिक  प्रतियेदन  के  शुद्धि-पत्र

 .  संसदोय  कार्य  मंज्रालय  में  राज्य  मंत्रो  गलाम  भथो
 :  मैं  श्री  पी०  ए०  संगमा

 जोर  तम्बाकू  के  वर्ष  1983-84  संबंधी  वाषिकः  प्रतिवेदन  के  शुद्धि-पत्र  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजो  संस्क  सभापटल  पर  रखता  में  रखो  देखिए  संख्या
 एल०  )

 ———~  ७०+..६ल्‍६2.ल्‍.२  सका
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 11.  19  पृ०

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 देनो  हैं  :
 मह।संजिब  :  मुंझे  राज्य  संभा  के  महा  सचिव  से  प्राप्त  निम्न  सन्देश  की  सूचना  सभा  को

 “(1)  राज्य  सपना  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  186  के  उप-नियम

 (6)  के  अनुसरण  मुझे  सम्पदा-शुल्क  1985  जिसे  लोकसंभा  द्वारा

 अपनी  23  1985  की  बेठक  में  पारित  किया  गया  था  और  राज्य  सभा  को

 उध्तकी  सिफारिशों  के  लिए  मेंजा  गया  वापिस  लौटाने  और  यह  बताने  का  निदेश  हुभा

 कि  इस  सभा  को  इस  विधेवक  के  सम्बन्ध  में  लोक  सभा  से  कोई  छसिकारिशें  नहीं
 करनी

 ०(2)  राज्य  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार  संबालन  नियमों  के  तिय्म  प्ंछया  127  के

 उपबंधों  के  अनुसरण  मुझे  लोक  सभा  को  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  राज्य  सभा
 28  अगस्त  1985  को  हुई  भपनी  बंठक  लोकसभा  द्वारा  26  1985  को  पारित

 किये  गये  रेल  संरक्षण  बल  विधेफ्क  1985  से  बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत

 हुई

 03.3  ae  oe  अम्ााक

 भरी  प्रताप  भानु  धार्मा  :  अध्यक्ष  मैं  आप  से  निवेदन  करता  हूं  कि  नियम

 377  के  अन्तर्गत  सभी  सूचनाओं  की  अनुमति  दें  क्योंकि  यह  अश्विवेशन  का  अन्तिम  दिन  है  ।

 अध्यक्ष  भहोक्षय  :  मैं  ऐसा  नहीं  कर  सकता  यह  असम्भव  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बेठ  श्री  अय्यप्पु  रेड्डी  अनपस्थित  ।  श्री  अमल  दत्ता  ।

 11.  20  भ०  पू०
 ह्

 लोक  लेखा  समिति

 आरहवां  सौर  पनाहूवां  प्रवियेंदन

 शो  अमल  दतत  हब  :  मैं  लोफ  लेखा  समिति  के  निम्नलिखित  अतिवेदन

 तथा  अंग्रंजो  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।
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 (  बोर्डਂ  के  संबंध  में  समिति  के  प्रतिवेदन  लोक

 अस्तविष्ट  समिति  की  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  चोथा

 प्रतिवेदन  ।

 (2)  देश  को  आस्थिकि  के  निर्यात  तथा  रेल  बेगनों  के  निर्यात  के  लिए

 नकद  सहायताਂ  के  संबंध  में  समिति  के  प्रतिवेदन  लोक  में

 अन्तविष्ट  समिति  की  पतिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की-गई-कार्यवाही  के  बारे  में

 प्रतिवेदन  ।

 (3)  दिल्ली  संध  राज्यक्षेत्र  बिक्री  पंजीकरण  तथा  घोषणा
 फार्मों  के  संबंध  में  समिति  के  प्रतिवेदन  लोक  पें  अन्तर्विष्ट  समिति
 की  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की-गई-कार्यवाही  के  बारे  में  प्रतिवेदन  ।

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  यह  सज्जन  बाहूर  चले  गए  |  हम  प्रस्ताव  केसे  कर  सकते  हैं  ?

 एक  सासनोय  सदस्य  :  वह  बाहर  चले

 अध्यक्ष  महोदय  :  ओर  अन्दर  भी  आ  गए  ।

 )

 म०  १०

 सरकारी  आदइवासनों  शंबंधो  समिति

 पहुला  और  दूसरा  प्रतियेदन  दर

 श्री  बो०  के०  गढ़वोी  :  मैं  सरकारी  आश्वासनों  संबंधी  समिति  का  पहुला  और

 दूसरा  प्रतिवेदन  तथा  अंप्र जी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 । ee  वककआ>-०

 11.22  स०  पू०

 विधेयक

 रुग्ण  ओध्योगिक  कम्पनी  उपबन्ध  विधेयक
 )*

 विस  संज्ञालथ  में  राश्य  मंत्री  जनाइंग  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  लोकहित
 औद्योगिक  उपक्रमों  का  स्वामित्व  रखने  वाली  रुग्ण  कम्पनियों  और  संभाथ्य  रण  कंपनियों  का  ठोक

 —a  मम
 ७

 राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पुर:स्थापित  ।
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 समय  पर  पता  विशेषज्ञ  बोडे  द्वारा  ऐसे  निवा  सुधारात्मक  उपचारी  और  अस्प  उपायों

 जिनका  ऐसी  कम्पनियों  की  बाबत  किया  जाना  आवश्यक  शीघ्र  अवधारणं  ओर  इस  प्रकार

 धारित  उपायों  का  शीह्र  प्रवर्तत  सुनिश्चित  कराने  की  दृष्टि  से  तथा  उनसे  संबंधित  या  उनके

 घंगिक  विषयों  का  विशेष  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुनः  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :--

 लोकहित  औद्योगिक  उपक्रमों  का  स्वामित्व  रखने  बाली  रुरण  कम्पनियों  और

 संभाठय  रुग्ण  बम्पनियों  का  ठीक  समय  पर  पता  विशेषज्ञ  बोड  हारा  ऐसे

 स॒धारात्मक  उपचारी  और  अन्य  उपायों  जिनका  ऐसी  कम्पनियों  की  बावत  किया  जाना

 आवश्यक  शीघध्र  अवधारण  ओर  इस  प्रकार  अवधारित  उपायों  का  शीघ्र  प्रवर्तन

 सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से  तथा  उनसे  संबंधित  या  उनके  आनुषंगिक  विषयों  का  विशेष

 उयबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुन:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 स्वीकृत

 भ्रो  जनादंन  पुजारी  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हू  ।

 म०  पू०

 डाक  क्ंकार  स्थास्थ्य  झोर  विधेयक

 भ्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टी०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  है  कि  डॉक  कर्मकारों

 की  स्वास्थ्य  तथा  कल्याण  के  लिये  तथा  उससे  संबंधित  विधियों  के  लिये  उपयम्ध  करने  वाले
 विधेयक  को  पुरः:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :--

 डॉक  कमंकारों  की  स्वास्थ्य  तथा  कल्याण  के  लिए  तया  उससे.संबंधित
 विषयों  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 स्वीकृत  हुआ  )

 झी  टी०  अंजया  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 ——  eens  ७०.

 11.24  भ०  पू८

 राष्ट्रीय  विमान  पसन  प्राधिकरण

 परयंटन  और  सागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अशोक  :  मैं

 a
 1  राष्ट्रपति  को  त्षिफारिश  से  पुर:स्थापित  ।
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 न  नमन-क  कक०-मकनक nee  पाए पता  जता  जन  ee

 प्रस्ताव  करता  हूं  कि  ऐसे  विमान  क्षेत्रों  और  सिविल  अंतः  क्षेत्रों  जिन  पर  देशी  वायु  परिवहन
 सेवाएं  चलाई  जाती  हैं  या  चलाई  जाने  के  लिए  आश्ययित  और  वेज्ञानिक  संचार  स्टेशनों  के  प्रबंध

 के  लिए  एक  प्राधिकरण  की  स्थापता  का  तथा  उससे  सम्बन्धित  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  व्रिधेयक
 को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 भ्रष्पक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 को  बसदेव  आजाय  :  मैंने  आप  की  बात  सुनी  ओर  मैं  aqda

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  अविवाद्य  विधेयक  तथा  अत्यन्त  महस्यपूर्ण  विधेयक

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  आज  वह  इसे  पुनःस्थापित  करते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  विचार  है  कि  यह  हवाई  अड्डों  के  उत्थात  तथा  विकास  के  विचारण

 के  लिए  उचित  होगा  ।  इस  में  कोई  बुराई  नहीं  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  विचार  है  कि  यह  एक  अच्छा  उपाय  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 ऐसे  विमान  क्षेत्रों  ओर  शिबिल  क्षेत्रों  जिन  पर  देशी  बायु  परिचहन

 सेवाएं  चलाई  जाती  हैं  या  चलाई  जाने  के  लिए  आश्ययित  और  वैज्ञानिक  संचार

 स्टेशनों  के  प्रबंध  के  लिए  एक  प्राधिकरण  की  स्थापना  का  तथा  उस  से  सम्बन्धित  विषयों  का

 उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 स्वीक्षत

 भी  अशोक  गहलोत  :  मैं  विधेयक  पुरः:स्थापित  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोश्य  :  इसमें  मधिक  मतभेद  नहीं  है  ।  ०ह  हवाई  भड्डों  के  विकास  के  लिए  है  ।

 झी  बसुदेव  झाचाये  :  इसे  भाज  राज्य  सभा  में  कंसे  पारित  किया  जा  सकता  है  ?
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 शी  अभल  इस  :

 अध्यक्ष  महोदय  :

 के  लिए

 थी  अमल  दत्त  :

 करी  रेजपद  दास  :

 अध्यक्ष  महोदय  :

 श्री  रेजपद  दास  :

 अध्यक्ष  महोदय  :

 श्री  रेण पद  दास  :

 की  क्या  आवश्यकता  है  ?

 श्री  असल  दस  :

 अध्यक्ष  सहोदय  :

 अध्यक्ष  महोदय  :

 श्री  रेणुपद  दास  :

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :

 ]

 श्लीरे  दास  :

 भरी  अमल  दत्त  :

 क्री  रेणपद  दास  :

 अध्यक्ष  महोदय  :

 भी  रेजपद  दास  :

 लिए

 अ्रभ्यक्ष  महोदय  :

 विधेयक

 आज  किस्तु  अगले  अधिवेशन  में  ।

 इससे  किसी  को  भी  कष्ट  नहों  होगा  |  यह  केवल  हवाई  अड्डों  के  विकास

 जल्दी  क्‍या  है  ?

 हसे  राज्य  सभा  में  पारित  किया  जाना

 हस  से  हवाई  अड॒डों  के  विकास  में  प्रगति  होगी  ।

 इसे  राज्य  सभा  में  आज  पारित  नहीं  किया  जा  सकता  है  |

 आप  क्‍यों  इसका  विरोध  कर  रहे

 यह  राज्य  सभा  में  आज  पारित  नहीं  होगा  |  इसे  यह  आज  पारित  करने

 इसे  अगले  अधिवेशन  में  उठाया  जा  सकता  है  ।

 अब  नियम  377  के  अधीन  मामले  ।  श्री  सी०  पी०

 (

 यह  एक  अच्छी  बात  पा

 यह  कया  जी  ?

 गरम  मत  हो  ।

 कृपया  स्पष्ट  कीजिए  कि  थह  क्‍या  है  ?  इसके  लिए  कौन  सो  अत्यावश्यकता

 इस  मामले  में  कोई  जल्दी  नहीं

 क्या  प्राप  किसी  विधेयक  के  इस  प्रकार  उठाये  जाने  की  अनुमति  देंगे  ?

 हम  किसी  भी  विधेयक  की  अनुमति  नहीं  देंगे  ।

 मह  केवल  लोकप।ल  विधेयक  के  लिए  रिक्त  स्थान  को  पूरा  करते  के

 गुस्सा  मत  हम  कुछ  कर  रहे

 इराक  ae  मम  अ«मम
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 11.  25  म०  पू०

 ]

 लोगों  की  आ्िक  दशा  सुधारने  के  लिए  पटना  में  एक  हलेक्ट्रानिक
 उद्योग  स्थापित  करने  की  आवश्यकता

 क्लो  सौ०  पी०  ठाकुर  :  औद्योगिक  दृष्टि  से  बिहार  एक  पिछड़ा  क्षंत्र  यद्यपि

 पटना  बिहार  की  राजधानी  है  फिर  भी  वहां  पर  नाम  के  लिए  भीं  कोई  बड़ा  उद्योग  नहीं  है  ।  केंद्रीय

 सरकार  का  पटना  में  एक  इलेक्ट्रानिक  उद्योग  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  मेरा  निवेदन  है  कि

 सरकार  को  पटना  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  बारे  में  शीघ्र  निर्णय  लेना  चाहिए  जिससे  उस  क्षेत्र  में

 ड्याप्स  भयंक्र  बेरोजगारी  की  समस्या  को  हल  करने  में  और  अन्य  सहायक  उद्योगों  के  विकास  में

 इलेबट्रानिक  में  मदद  मिलेगी  ।

 ]

 भिज  पुर  जिले  में  वर्नों  को  कटाई  के  कारण  उत्परन  हुए  प्रदूषण
 को  रोकने  के  लिए  निवारक  कदम  उठाने  की  आवश्यकता

 झरो  राम  प्यारे  पनिका  :  अध्यक्ष  मिर्जापुर  जनपद  में  विभिन्‍न  सरकारी

 तथा  गैर  सरकारी  कारखानों  के  आ  जाने  एवं  परिणामस्वरूप  बनों  के  कटान  के  कारण  तेजी  से

 प्रदूषण  की  समस्या  बढ़  रही  यदि  समय  रहते  पर्यावरण  को  शुद्ध  करने  की  कार्यवाही  नहों  की  गई
 तो  बड़ी  गम्भीर  समस्या  उत्पन्त  हो  जाएगी  ओर  परिणामस्वरूप  जन-जीवन  दूभर  हो  जाएगा  ।

 सरकार  से  पर्यावरण  बनाये  रखने  के  लिए  अविलम्ध  उपाय  की  मांग  करता  हूं  ।

 ]

 घाटफेसर  स्थित  एक  बट्टूराष्ट्रिक  कंपनी  मंसस  त्रक  बांड  इण्डिया  लिसिटेड
 के  कमंचारियों  के  सामले  में  हस्तक्षेप  करने  ओर  सज्रो  बोर्ड  के  उपयंध

 लागू  करके  उन्हें  शोषण  से  बचाने  को  आवश्यकता

 डा०  जी ०  विजय  रामा  राय  :  मैं  श्रम  मन्त्री  का  ध्यान  एक  बहुराष्ट्रीय
 कम्पनो  मंससे  व्रक  वांड  इण्डिया  लिमिटेड  जिसका  मुख्यालय  कलकत्ता  में  है  तथा  दस  शाखाएं
 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  किये  जा  रहे  अपने  श्रमिकों  के शोषण  की  तरफ  दिलाना  चाहता
 इस  बहुराष्ट्रीय  कम्पती  में  कुशल  श्रमिकों  का  न्यूनतम  वेतन  केबल  800  रुपये  प्रतिमाह  है  जबकि

 श्रन्प  उद्योगों  में  यह  1200  रुपये  प्रतिमाह  है  ।

 हैदराबाद  स्थित  भ्रक  बांड  फैक्टरी  के  श्रमिकों  का  मांग-पत्र  साढ़े  तीन  वर्ष  पुराना
 अपनी  मांगों  को  मनवाने  के  लिए  श्रमिक  हड़ताल  करने  पर  मजबूर  मैं  सरकार  से
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 वर +ममभम

 घाटकेसर  स्थित  इस  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  के  कर्मचारियों  के  मामले  में  हस्तक्ष  प  करके  ओर  मजूरी
 बोर्ड  के  उपबन्धों  को  लागू  करके  उन्हें  शोषण  से  बचाने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 जम्मू  तथा  कषसोर  स्थित  रामनगर  ओर  घेनानो  तहसोलों  को  देदा  के  अन्य

 भागों  के  साथ  मिलाने  वालो  सड़क  का  निर्माण  करने  को  आवध्यकता

 श्री  गिरधारो  लाल॑  डोगरा  जम्मू-कश्मीर  राज्य  में  रामनगर  और

 लेनानी  तहसीलें  बहुत  विछड़ी  हुई  तथा  पहाड़ी  इन  तहसीलों  के  प्रन्दहनी  भाग  अभी  भी  दुर्गम

 इस  क्षत्र  को  सुगम  बनाने  के  लिए  मजोल्टा  से  चेनानी  तक  बरास्ता  लाटी

 और  मनतलाई  सड़क  का  निर्माण  करना  जरूरी  राज्य  सरकार  के  पास  इस  सड्टफ  को  बनाने  के

 साधन  नहीं  हैं  ।  देश  के  सभी  वर्गों  के
 लोगों  में  समेक्प  तथा  समान  प्रगति  के  हित  में  केन्द्रीय

 सरकार  को  ह॒प  सड़क  का  निर्माण  अवश्य  कराना  चाहिए  ।

 लह्ाल  क्षेत्र  मे ंकारगिल  तक  वायुदूत  सेवा  तुरन्त  आरम्भ  करने  को

 आवश्यकता

 क्री  पीौ०  नामग्याल  :  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मेंत्रालय  ने

 राजीौरी  तथा  किश्तवार  इत्यादि  को  वायुदूत  सेवा  से  जोड़ते  का  निर्णय  लिया  लद्वाख

 क्षेत्र  कारगिल  को  भी  इस  सेवा  के  अस्तगंत  लाने  का  प्रस्ताव  अब  जंसे  कि  नवम्बर  माह  में

 श्रीनगर--कारपिल  मार्ग  बन्द  होने  व/ला  यह  महत्वपूर्ण  है  कि  सर्दी  शुरू  होने  से  १हले  अभी  से  ही

 कारगिल  के  लिए  वायुदृत  सेवा  शुरू  करने  संबंधी  आवश्यक  कदम  उठाये  जाएं  ।

 पूर्थो  चम्पारन  जिले  में  मोतीहारी  में  महाश्मा  भांधी  के  नाम  पर  एक
 विश्वविद्यालय  खोलने  को  आवदयरुता

 श्रीमती  प्रभावतों  गुप्ता  :  भध्यक्ष  बिह।र  के  दोनों  चम्यारन  जिले  जो

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  गढ़  यहाँ  के  निवाध्तियों  ने  भारत  की  स्वतन्त्रता  के  लिए  बहुत  योगदान

 दिया  ।  अभी  तक  कोई  भी  महत्वपूर्ण  शिक्षा  अथवा  कोई  दूसरा  महत्वपर्ण  उल्लेखनीय  कार्य  नहीं
 सरकार  को  चाहिए  कि  इन  स्वतंत्रता  सेनानियों  के लिए  कोई  महत्त्वपूर्ण  कार्य  करे  और  स्वतन्त्रता  के

 महाम  नेता  और  राष्ट्रपिता  महात्मा  गाँधी  के  ताम  से  एक  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  पृ०  चन्पारन

 जिले  मुख्यालय  मोतीहारी  में  करे  ।

 केरल  में  मानसुन  के  दौरान  बार-बार  होने  बाला  नुक्सान  और  छोटठो  तथा

 बड़ी  गवियों  के  तलों  में  जमो  गाद  को  साफ  करने  के  लिए  कदम  उठाने  की

 सावश्यपकता

 ली  आई०  रामा  राय  :  केरल  में  वर्षा  ऋतु  में  प्रतिवर्ष  होने  बाली
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 क्षति  को  रोकने  के  लिए  स्थाई  उपाय  करने  ऐसा  केरल  के  कई  नदी-नालों  में  पहले  से  ही  जमी

 गाद  को  निकाल  कर  किया  जा  सकता  इस  गाद  का  प्रयोग  नदी  के  समीप  की  दलदल  भूमि  को

 पाने  क ेलिए  किया  जा  सकता  बांध  बनाकर  इन  सुधारी  गयी  जमीनों  को  नारियल  के  सुन्दर

 उच्चानों  में  बदला  जा  संकता  बहुत  मात्रा  में  नदी-नालों  के  तलों  में  गाद  जमने  से  उनके  तल  ऊंचे

 हो  गए  हैं  जिससे  वर्षा
 के

 पानी
 की

 निकासी  कम  होने  के  कारण  बार-बार  बाढ़  आ  जाती

 पश्चिमी  घाटों  तथा  मंदानी  क्षेत्रों
 में

 तेजी
 से

 वनों
 का  सफाया  किए  जाने  से  भूमि  कटाव  और

 स्वालन  होता  सरकार  को  इन  प्राकृतिक  विपदाओं  से  केरल  को  छुटकारा  दिलाने  के  लिए  एक

 दूरगामी  योजना  बनानी  होगी  ।  आवास  योजना  को  क्ियान्वित  करते  सम्रय  बाढ़ग्रस्त  क्षंत्रों  को
 कर  आवासीय  स्थलों  का  चयन  सावधानी  से  करना  होगा  ।

 बिल्लो  में  जूनियर  नवयुग  स्कूलों  को  सोनियर  स्तर  तक  उन्नत  करने  को

 आवश्यकता

 .  धो  अयप्रकाश  अग्रवाल  :  दिल्‍ली  में  आशिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों

 के  बच्चों  को  प्रण्छी  शिक्षा  देने  के  उहू  एय  से  सरकार  ने  नवयुग  स्कूल  खोले  इस  समय  दिल्‍ली  में

 चार  जूनियर  नवयुग  हकूल  तथा  केवल  एक  सीनियर  नवयुग  स्कूल

 परन्तु  नवयुग  स्कूलों  की  प्रथमिक  हशाखाओं  से  पांचवीं  कक्षा  पास  करने  वाले  बच्चों  को  आगे

 अपनी  दिक्षा  उसी  पद्धति  पर  जारी  रखने  में  बड़ी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  क्योंकि

 सरोजनी  नगर  में  केवल  एक  सीनियर  नवयुग  स्कूल  है  और  वहां  पर  छठी  कक्षा  में  स्थानों  की  खंब्या

 सीमित  जूनियर  नवयुग  स्कूलों  के  बच्चों  को  छठी  कक्षा  में  प्रवेश  क ेलिए  अन्य  बच्चों  से

 प्रतिस्पर्धा  करनी  पड़ती  है  क्योंकि  स्वतः  प्रवेश  केवल  75  प्रतिशत  या  इससे  अधिक  अंक  प्राप्त  करने

 बाले  बच्चों  तक  सीमित

 इसे  दृष्टि  में  रखते  हुए  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  हैकि  वह  जुनियर  नवयुग  स्कूलों  को

 सीनियर  स्तर  में  परिवर्तित  करे  ताकि  जूनियर  शाखाओं  से  पांचवीं  कक्षा  पास  करने  वाले  बच्चों  को

 सीनियर  शाखा  में  सीधा  दाखिला  मिल  सके  ओर  बेहतर  किस्म  की  शिक्षा  प्राप्त  करते

 बम्बई  में  रेल  बिभाग  को  भूमि  पर  बने  हुए  अस्थायी  मकानों  को  तोड़ने  को

 योजना  को  समाप्त  करने  को  आवद्यकता

 झरी  दारद  विधे  उत्तर  :  बम्बई  में  रेलवे  भूमि  पर  झुरगी-पोंपड़ियों  में

 रहने  वाले  अनेक  निवासियों  को  बड़े  पैमाने  पर  प्रयनी  झुर्गी-झोपड़ियों  को  गिराये  जाने  के  खतरे  का

 सामना  करना  पड़  रहा  रेलवे  विभाग  के  अधिकारीगण  स्थलों  का  दोरा  कर  रहे  हैं  तथा

 नियों  का  सर्वेक्षण  कर  रहे  ये  झुग्गी-झोंतड़ी  निवासी  बहुत  ही  लम्बे  समय  से  अपने  परिवारों

 सहित  इन  रेलवे  की  मूमियों  पर  बसे  हुए  हैं  जहां  किस्ती  रेलवे  परियोजना  के  लिए  अथवा  वतंमान

 रेलवे  लाइनों  को  चौड़ा  करने  के  लिऐ  भूमि  की  आवश्यकता  नहीं  वहां  पर  इस  प्रकार  से  बहुत

 बड़ी  संख्या  में  इन  झग्गियों  को  गिराना  अमानवीय  होगा  ।
 मैं  रेल  मंत्रालय  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वे

 इस  मामले  पर  पुनविचार  करें  तथा  बम्बई  में  जहां  पर  किसो  रेलने  परियोजना  के  लिए  तुरंत  भूमि
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 की  आवश्यकता  नहीं  है  वहां  पर  इन  झग्गी-झोपड़ी  कालोनियों  को  गिराने  की  योजना  को  त्याग

 तालचेर  ओर  घाटो  में  सुपर  ताप  बिद्यत  संयंत्रों  की  स्थापता  करने  ओर

 निर्माणाधीन  विद्युत  परियोजमाओं  का  कार्य  प्रा  करने  के  लिए

 सातबों  बोजना  में  पर्याप्त  धनराद्ि  आवंटित  करने  को  आवश्यकता

 श्री  चिन्तामणि  पाणिप्रही  :  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  उड़ीसा
 में  6000-7000  मेगावाट  पन-बिजली  स्रोतों  से  8000-10000  मेगाबाट  तापीय

 बिजली  इसके  बड़े-बड़े  कोयला  भण्डारों  स ेतथा  लगभग  1000  मेगावाट  परमाणु  विद्युत  तालचेर

 स्थिर  भारी  पानी  संयंत्र  स ेओर  गोपालपुर  स्थित  के  ऐयर  अर्थ  से  प्राप्त  कइ्चे  माल  से  पेदा  की  जा

 सकती  है  ।  फिर  देश  में  उड़ीसा  ही  एक  ऐसा  राज्य  है  जहां  गत  10  वर्षों  अर्थात  1975  से

 1985  तक  एक  भी  मेगावाट  जलविद्युत  की  वृद्धि  नहीं  को  गई  है  तथा  एक  भी  नथी  विद्युत
 योजना  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  शुरू  नहीं  की  गई  जबकि  राज्य  में  बिजली  की  मांग  298  मेगावाट

 से  बढ़कर  1000  मेगावाट  हो  गई  है  जो  लगभग  340  प्रतिशत  की  बढ़ोतरी  के  बराबर  है।इस

 प्रकार  उड़ीसा  में  विद्युत  संकट  बहुत  ही  गम्भीर  हो  गया

 इसके  अति  अपर्याप्त  घनराशि  के  कारण  उड़ीसा  की  उन  चालू  विद्युत  परियोअनाओं

 को  जिन्हें  चौथी  तथा  पांचवीं  पंचयर्धोष  योजनाओ  में  शुरू  किया  गया  छठी  पंचवर्षोय  योजना  में

 भी  पूरा  नहीं  किया  जा  सका  ओर  उनमें  से  एक  को  सातवी  पंचवर्षीय  योजना  में  भी  पूरा  नहीं  किया

 जा  सकेगा  |

 सातवों  योजना  में  उड़ीसा  के  लिए  नई  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  मात्र  2।  करोड़  रुपये

 की  बहुत  ही  कम  धनराशि  आबंटित  की  गई  इससे  उड़ीसा  में  बिजली  संकट  ओर  शम्भीर  हो

 जाएगा  और  नई  सदी  के  आरम्भ  तक  उड़ीसा  में  विद्य,त  का  अकात  सा  पड़  जाएगा  जिससे  उड़ीता

 की  आ्थिक  दशा  बहुत  खराब  हो  जाएगी  ।

 इस  बढ़ते  हुए  गम्भीर  विद्यूत  संकट  को  ध्यान  में  रखते  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध

 करता  हूँ  कि  तालचेर  और  इब  घाटी  में  सातवीं  योजना  में  सपर  थमंल  प्लांट  स्थापित  करने  का  कार्य

 शुरहू  करे  तथा  रंगाली  प्रथम  अपर  हीराक्षुन्ड्  तृतीय  चरण  और  इन्द्रावती  ज॑सी  चालू
 विद्य  त  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  सातवीं  योजना  में  पर्याप्त  धनराशि  आबंटित  करे  ताकि

 प्रस्तावित  दो  सुबर  बर्मल  फावर  पड़ियोजनाओं  को  सासवों  योजना  के  अन्त  तक  पूरा  करने  से  पूर्व  कम

 से  कम  900  मेगाब।ट  अतिरिक्त  विद्युत  उत्पन्त  की  जा  सके  ।

 ]
 विध्य  क्षंत्र  में  सूखे  से  जत्पस्य  स्थिति  से  निपटने  के  लि८  भध्य  प्रदेश

 सरकार  को  देने  तथा  केग्त्रोम  सहायता  से  विध्य  विकास

 करने  को  आवदय  कता

 कली  अजोज  कुरंशो  सतमा  लोकसभा  क्षेत्र  की  भाठ़ों  विधान  सभा

 हु
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 क्षेत्रों  तथा  पूरे  विन्ध्य  क्षेत्र  में  भयंकर  सूखे  के
 कारण  हजारों  मवेशी  मर  गए  हैं  ओर  लोगों  में  बे

 गारी  फँल  गई  फसलों  की  खराबी  की  वजह  से  ओर  पानी  की  कमी  की  वजह  से  खेती  की  जमीन

 भी  खराब  हो  गई  हैं  ओर  बहुत  जगहों  पर  बोनी  तक  नहीं  हो  पाई  है  |  यहां  तक  कि  सतना  शहर  में

 पीने  के  पानी  का  भयंकर  संकट  ओर  समस्या  के  कारण  नगरपालिका  क्षेत्रों  में  भी  लोगों  को

 पूर्व  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ा  सतना  में  बिरला  धोर  दूसरे  बड़े  उद्योगपतियों  द्वारा

 स्थानीय  व्यक्तियों  को  नौकरी  न  देने  की  नीति  ओर  बाहर  से  लाकर  लोगों  को  रोजगार  देने  की

 नीति  की  वजह  से  वहां  भयंकर  बेरोजगारी  है  ओर  जनता  के  एक  बड़े  वर्ग  को  रोजी-रोटी  तक  नहीं

 मिल  पा  रही  केन्द्र  सरकार  मध्यप्रदेश  सरकार  को  कृपया  निर्देश  दे  कि  वह  सतना  लोकसक्ा  क्षंत्र

 एवं  पूरे  विध्य  क्षत्र  में  युद्ध  स्तर  पर  राहत  कार्य  खोले  ओर  लोगों  को  रोजगार  फराहम  करे  ।  साथ

 ही  जिन  लोगों  को  फसलें  खराब  हुई  हैं  ओर  मवेशी  मरे  हैं  उनकी  उपयुक्त  जांच  करा  कर  उन्हें

 इसका  पूरा-पूरा  मुआवजा  भी  नगरपालिका  क्षेत्रों  में  पीने  के पानी  का  पूरा-पुरा  इन्तजाम

 कराएं  ।

 म०  प्र०  का  विन्ध्य  क्षेत्र  जिसे  पूर्व  में  विन्ध्य  प्रदेश  कहा  जाता  प्राकृतिक  साधमों  से

 मालामाल  एक  ऐसा  पिछड़ा  हुआ  क्षत्र  और  गरीब  क्षेत्र  है  जहां  सदियों  से  वहां  की  गरीब  और

 निर्धन  आदिवासी  और  अन्य  पिछड़े  वर्गों  का  शोषण  होता  आया  विःध्य  क्षेत्र  के

 विकास  पर  कोई  विशेष  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  !  वहां  तिचाई  के  बांधों  और  विद्युत  निर्माण  करते

 की  बड़ी  क्षमता  सड़कों  के  निर्माण  में  भी  यह  क्षेत्र  बहुत  पीछे  बित्रकूट  और  महियर  जैसे

 ऐतिहासिक  एवं  सास्क्ृतिक  स्थानों  के  क्षत्र  का  भी  पर्यटन  की  दृष्टि  से  कोई  विशेष  विकास

 नहीं  किया  गया  है  ।

 इसलिए  आवश्यकता  है  कि  केर्द्र  सरकार  मध्यप्रदेश  सरकार  को  निर्देश  दे  कि  हस  क्षंत्र  के

 बिकास  के  लिए  एक  बिन्धय  डेबलपमेंट  ए  जेंतीਂ  की  की  विन्ध्य  क्षेत्र  क ेसमस्त  सांसद

 और  विधायक  दस  एजेंसी  के  मेम्बर  इस  काम  के  लिए  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  विशेष  वित्तीय

 सहायता  भो  दी  जाए  ।

 ]

 पुरे  देश  के  लिए  एक  समान  व्यवहार  संहिता  बनाने  को  आवश्यकता

 शी  पो०  कुलन्दईबेल  :  हाल  के  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय

 आपराधिक  दंड  संहिता  की  घारा  125  की  व्यास्या  करते  समय  यह  कहा  गया  है  कि  हस

 कानून  के  अन्तगंत  मुस्लिम  महिला  तलाक  के  बाद  भी  अपने  पति  से  भरण-पोषण  भत्ता  लेने  की

 हकदार  उच्चतम  न्यायालय  ने  इच्छा  व्यक्त  की  है  कि  संविधान  के  अनुच्छेद  44  के  अन्तर्गत  जो

 समान  व्यवहार  संहिता  बनाने  का  विचार  था  सरकार  ने  काफी  विलेंब॑  कर॑  दिया  सरकार

 का  यह  कतंव्य  है  कि  वह  समान  व्यवहार  सहिता  तुरंत  बनाए  जो  इस  महान  देश  में  रहने  वाले

 विभिरन  वर्गों  के  लोगों  के बीब  एकता  लाएगी  ।  किसी  समुदाय  विशेष  के  डर  या  समर्थन  के  बिना

 समान  व्यवहार  संहिता  को  तुरंत  बनायी  जाती  चाहिए  ।



 7  1907  विधम  377  के  अधीन  मासले
 जन  कि  नल  जात  अभिननअओ-++न न

 प्रो०  मधु  वण्डबते  :  श्री  बनातवाला  इसके  विरोध  में  पहले  ही  श््ले
 गए  हैं  ।

 ह॒

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  वह  वबतव्य  देने  से  पहले  ही  बाहर  चले  गए  है  ?

 उड़ीसा  के  विल्‍लाहारा  क्षत्र  में  समाकोई  सिचाई  परियोजना  को  स्वीकृति
 देने  और  उसे  सातबवों  पंचथर्वोप  पोजना  में  सम्मिलित  करने  को

 अआथश्यकता

 श्री  बल्लभ  पानिप्रही  उड़ीसा  के  पिल्लहारा  क्षत्र,में  ब्रह्मयागी  नदो  की

 सहायक  नदी  समाकोई  नदी  पर  समाकोई  सिंचाई  परियोजना  को  एक  जलाशय  परियोजना  के  रूप  में

 बनाने  की  योजना  है  ।  क्‍्योंझ्वर  जिले  के  मल्पागिरी  वन  श  खला  में  से  नदी  निकलती  है  शोर  दक्षिण

 में  बहती  हुई  ब्रह्माणी  नदी  में  मिलती  है  जो  लगभग  रेंगाली  बहुदेशीय  परियोजना  से  32  कि०मी०

 नीचे  है  ।  यह  परियोजना  स्थल  तालचेर  और  पिल्लहारों  को  जोड़ने  वाले  राष्ट्रीय  मार्ग  संब्या  23  के

 समीप  स्थित  पिल्‍्लहारा  उपमंडल  में  खमार  से  लगभग  20  किलोमीटर  की  दूरी  पर  चोधर  नामक

 ह्थान  पर  स्थित  है  ।  ,

 इस  योजना  में  दो  निकटवर्ती  पह।ड़ियों  को  जोड़कर  समाकोई  नदी  पर  पत्थर  का  एक  बांध

 बनाने  का  प्र  ताव  जलाशय  की  रुपरेखा  इस  प्रकार  की  है  एक  अपेक्षित  हतर  तक  पानी  को

 सुरक्षित  करने  के  लिए  मिट्टी  का  बांध  बनाना  उचित  नहीं  होगा  ।  इस  परियोजना  से  जलमर्न  होने  की

 कोई  गम्भीर  समस्या  पैदा  नहीं  होगी  और  यह  धेनकेन।ल  जिले  के  सूखाग्रस्त  तालचेर

 ओर  कनाक्षतगर  उपमण्डलों  को
 लगभग  60,000  एकड़  भूमि  की  सिंचाई  की  सुविधा  उपलब्ध  होगी

 यह  भी  प्रस्ताव  है  कि  कुछ  जलमर्त  गांवों  के  लोगों  का  परियोजना  द्वारा  सिचित  क्षत्रों  में  पुनंवास
 किया  जाएगा  ।  रेंगाली  जलाशय  से  विस्थापित  परिवारों  जो  पहले  ही  समाकोई  परियोजना  के
 ब्रस्तावित  क्षेत्र  में  बसे  हुए  परियोजना  से  पानी  उपलब्ध  कराया

 पत्थर  के  गांध  के  निर्माण  की  नहर  प्रणाली  की  लागत  और  जलाशय  क्षंत्र  के
 बारों  के  पुर्नेवास  की  लागत  सहित  इस  परियोजना  की  कुल  अनुमानित  श्लागत  43.179

 करोड़

 तकनीकी  और  आधिक  दोनों  दृष्टियों  से  परियोजना  ठोस  होने  के कारण  भारत  सरकार  के
 केन्द्रीय  जल  आयोग  तथा  तकनीकी  सलाहकार  समिति  ने  उसे  पहले  ही  स्वीकृति  दे  दी  योजना
 आयोग  की  अनुमति  मिलने  की  आशा  राज्य  सरकार  ने  इस  पिछड़े  और  सूले  से  प्रभावित  क्षत्र
 में  जहांजनजातियों  के  लोगों  की  आबादो  बहुत  अधिक  है  अब  तक  परियोजना  के  लिए  मूल मत  ध्रुविधाएं
 जटाने  हेतु  1:5  करोड़  रुपये  खर्च  कर  चुकी  इस  बारे  में  योजना  आयोग  द्वारा  इस
 योजना  को  स्वीकृति  देने  और  इसकी  विशेषताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्राथमिकता  के  आधार  पर
 उसे  क्रियान्वित  करने  के  लिए  इसे  सातवीं  योजना  में  शामिल  करने  की  आवश्यकता
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 नियम  377  के  अधौनस  मामले  29  1984

 .

 बिल्ली  में  बिजली  को  सप्लाई  में  कमो  तथा  उसकी  सप्लाई  के  बन्द  हो
 जाने  के  बारे  में  बढ़ती  हुई  शिकायतें  और  उनके  सम्बन्ध  में  आवश्यक

 कदम  उठामे  की  आवध्यस्ता

 भी  भररतातह  :  अध्यक्ष  में  नियम  377  के  अन्तगंत  आपका  ध्यान

 निम्नलिखित  महत्वपूर्ण  विषय  को  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 बदरपुर  में  बिजली  की  कंपेसिटी  720  मेगावाट  है  लेकिन  वहां  केबल  350  मेगावाट

 बनती  है  ।

 इन्द्रप्रस्थ  पावर  जो  कार्पोरेशन  के  अन्दर  आता  उसमें  238  मेगावाट  ही  बिजली

 बनती  है  |  कुल  मिलाकर,दोनों  थर्मल  पावर  स्टेशनों  में  588  मेगावाट  बिजली  बनती  जबकि  आज

 दिल्‍ली  में  बिजली  की  खपत  प्रतिदिन  850  मेगावाट  बाकी  बिजली  हम  बाहर  से  लाकर  सप्लाई

 करते  सरकार  को  चाहिए  कि  बिजली  का  बड़े  से  बड़ा  थर्मल  पावर  स्टेशन  दिल्‍ली  में  लगाए
 जिससे  850  की  बढ़ती  हुई  आवादी  को  देखते  1500  मेगावाट  बिजली  बनाने  का  प्रबंध

 हो  सके  ।  ताकि  दिल्‍ली  के  देहाती  इलातों  पुनंवास  कालोनियों  बिजली  की  कमी  रहती  है  ओर

 कम्पलेंट  लिखाने  जाते  हैँ  तो  कह  दिया  जाता  है  कि  हमारा  ट्रांसफामंर  छोटा  ज्यादा  लोड  आने

 से  जल  गया  केवल  में  फाल्ट  आ  गया  है  इसलिए  इसको  ठीक  करने  में  दो-तीन  दिन  लग  जाएंगे  ।

 इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि  जो  आपके  कम्पलेंट  आफिसेस  हैं  उनमें  बड़े  केवल  तार  और

 बिजली  का  सारा  जमाव  स्टाक  में  मौजद  होना  चाहिए  ।

 झ्रप्नेल  और  1685  में  रबी  की  फसल  के  टाइम  पर  लाइट  बिल्कुल  नहीं  हर  वक्‍त

 किसानों  को  लाइट  मिलती  रहीं  और  हर  वक्‍त  लाइट  मिलते  रहने  के  कारण  उन्होंने  अपना  अनाज

 बारिश  से  पहले  खलिहानों  से  उठाकर  बाजारों  में  बेच  दिया  या  अपने  घरों  में  ले  इसके  लिए

 मैं  मंत्री  जो  का  और  डेस  के  स्टाफ  का  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 परन्तु  अब  सारे  देहात  में  ओर  पुनंवास  कालोनियों  में  स्ट्रोट  लाइट  ओर  घरों  की  लाइट

 बहुत  कम  रहती  है  जिससे  कि  छोटो-छोटी  फंक्टरी  वालों  को  बहुत  नुकसान  होता  इसलिए  मन्‍्त्री

 जी  से  अनुरोध  है  कि  जब  कम्पलेंट  की  जाती  है  तो  उसके  एक  घण्टे  के  अन्दर-अन्दर  सारा  फाल्ट  ठीक

 होना  चाहिए  और  मंकेनिकों  को  वहां  पहुंचकर  लाइट  शुरू  करनी  सातवों  पंचवर्षीय  योजना

 में  इतना  बड़ा  थर्मल  पावर  स्टेशन  लगाया  जाए  जिससे  सारी  दिल्ली  को  दीक  तरह  से  बिजली
 धर  4
 मिलती  रहे  ।
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 १  1907  संयुक्त  राष्ट्र  संध  की  वर्षगांठ  के  भारे  में  संकल्व

 11°40  ल०  पृ०

 राष्ट्रीय  विमान  पत्तन  प्राधिकरण  विधेयक  के  सम्बन्ध  में

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अमल  दत्त  जी  आपने  विधेयक  के  बारे  में  जो  विचार  अभी  व्यक्त

 किए  उन  पर  मैंने  विचार  किया  यह  एक  अच्छा  विधेयक  इस  विधेयक  में  बिवादाह्पद

 कुछ  नहीं  है  फिर  भी  राज्य  सभा  द्वारा  इसे  इस  सत्र  में  पारित  नहीं  किया  जा  सकता  इसमें

 कोई  जल्दी  नहीं  है  हम  इसे  अगले  सत्र  में  लेंगे  ।

 ओऔ  एस०  एस०  भटटम  :  कृपया  मुझे  नियम  377  के  अन्तर्गत  बक्तअ्य

 देने  की  अनुमति  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  पास  बहुत  से  विषय  ये  लगभग  80  वास्तव  में  मेरे  लिए
 समंजन  करना  संभव  नहीं  है  ।

 प्रो०  सधु  दण्डबले  :  आपने  क्या  धोषणा  की  है  ?  क्‍या  आपने  इसे  चयन

 समिति  को  सौंपा  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  नहीं  ।

 ]

 झो  बिलास  मुस्तेमबार  सर  मैं  भी  अपने  बिवय  को  सदन  के  सामने  प्रस्तुत  करना

 चाहता  हूं  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोबय  :  अगले  सत्र  की  प्रतीक्षा  कोजिए  ।  यह  बहुत  जल्दी  आ
 रहा  है  ।

 ]

 आओ  बिलास  सुस्तेमबार  :  उत्त  वक्‍त  तक  कोई  भरोसा  नहीं।'''**

 अध्यक्ष  महोदय  :  कया  बात  करते  जवान  बादमी  हो  आप**ਂ  *'

 11.42  म०  प्‌०

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  ब्ंगांठ  के  बारे  में  संकल्प

 [  भमुवाद ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  जैसाकि  माननीय  सदस्यों  को  विदित  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  संथ  इस  वर्ष

 24  अक्तूबर को  40  वर्ष  पूरे  करने  जा  रहा  दूसरे  विश्वयुद्ध की  तबाही  के  बाद  युद्ध  के  दानव से



 शंयुक्त  दाष्ट्रसंत्र  को  वर्षगांठ  के  धारे  में  संकल्व  2D  1985

 मानवजाति  के  भविष्य  की  पीढ़ी  को  बचाने  की  आशा  में  इसे  स्थापित  किया  गया  थर  ३  राष्ट्र
 संघ  ने  इस  बीच  कोई  भी  बड़ा  संघ  न  होने  देने  में  सफलता  प्राप्त  क्री  इसकी  एक  सबसे  बड़ी
 उपलब्धि  यह  है  कि  विश्व  में  देंष  और  हिंसा  और  विरोध  के  होते  हुए  भी  यह  अभी  तक

 बना  हुआ  है  |  जहां  इसकी  उपलब्धियों  के  बारे  में  विवाद  हों  सकते  हैं  जो  मानवजाति  की  आशा  के

 लिए  इसके  घोषणा  पत्र  में  बताए  गए  वहां  इससे  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  कि  यह  संगठन
 मानवजाति  के  लिए  प्रगति  और  समृद्धि  लाने  की  एक  मात्र  झाशा  है  जबकि  विश्व  प्ररमाणु
 विस्फोट  के  इतना  अधिक  निकट  इस  प्रकार  की  स्थिति  में  हमें  संयुक्त  राष्ट्र  के  प्रति  अपनी  आस्था
 को  पुष्ट  करना  होगा  और  इसे  इतना  सबल  बनाना  होगा  कि  वह  इसके  संस्थापकों  की  आश्षाभों
 के  अनुरूप  बन  सके  ।  लोकसभा  का  यह  सत्र  आज  समाप्त  हो  रहा  है  और  हम  24  अक्तूबर  को  सत्र
 में  नहीं  होंगे  जबकि  संयुक्त  राष्ट्र  संध  अपनी  वर्षगांठ  म  ना  रहा  होगा  ।  यह  डखित  होगा
 कि  हम  पुनः  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  सिद्धांतों  और  उद्देश्यों  के  पालन  की  शपथ  लें  ओर  अक्मे  क्षावको

 विश्वशांति  के  काम  में  इसलिए  संयुक्त  राष्ट्र  संध  की  वर्षगांठ  के  उपलक्ष  में  मैं  आशा

 करता  हूं  कि सदन  के  सभी  वर्ग  निम्नलिखित  प्रस्ताव  को  जो  मैं  पेश  कर  रहा  हूँ  ।  सर्वेसम्मति  से

 समथंत  करेंगे  :

 सभा  द्वितीय  बिहयव  युद्ध  के  आगामी  पीढ़ियों  को  युद्ध  की  विभीधिका  से

 बचाने  के  विश्व  की  समस्याओं  का  समाधान  करने  तथा  सहयोग  पूर्ण  कार्य  के  द्वारा  मानवता  के

 कल्याण  हेतु  एक  मंच  के  रूप  में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  स्थापना  करने  के  लिए  विश्य के  राष्ट्रों  के

 निश्चय  को  याद  करते  हुए  ।

 लघोय  विश्व  बुद्ध  की  विभीषिका  को  टालने  में  गत  चार  दशकों  में  इस  क्रिश्श  संगठन  द्वारा
 दिये  गए  अद्वितीय  योगदान  की  सराहना  करते

 इस  तथ्य  को  भो  अनुभव  करते  हुए  कि  संयुक्त  राष्ट्र  संध  के  प्रयासों  के  चिश्थ  में

 गम्भीर  सशस्त्र  संभर्य  हो  रहे  जिनसे  क्ष  त्रीय  तथा  विश्वव्सपी  सुरक्षा  को  खतरा
 उत्पन्न  हो  रहा  है  और  अन्तर्राष्ट्रीय  आर्थिक  संबंध  असमानता  पर  प्रभुत्व  जमाने

 ओर  शोषण  करने  के  क॒ट्यों  से  लगातार  प्रभावित  होते  रहे

 इस  बात  की  गम्भीरता  पूर्यक  चिता  करते  हुए  कि  सशस्त्रास्‍्त्रों  की  बढ़ती  हुई  विशेषकर

 परमाणु  हथियारों  की  ओर  अस्तरिक्ष  में  हसके  प्रसार  से  परमाणु  विभीकिका  के  माध्यम
 से  समस्त  मानव  जाति  के  सम्पूर्ण  विनाश  का  खतरा  बना  हुआ  है  तथा  विशाल  संसाधनों

 का  विकास  कार्यों  क ेलिए  उपयोग  किये  जाने  के  बजाय  उनका  व्यर्थ  विनाश  किया  जा

 रहा

 यह  विवार  करते  हुए  कि  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  को  चालोसवीं  वर्षगांठ  से  विश्व  की  सरकारों

 भर  जातियों  को  चार्टर  के  उहं  श्यों  ओर  सिद्धांतों  के  प्रति  अपने  आप  को  पुन:समर्पित  करने  का  और

 समानता  तथा  न्याय  के  आधार  पर  सभी  देशों  के  लोगों  के  लिए  विश्व  स्वतस्त्रता  औौरभ्रगति
 के  नये  युग  का  सूचपात  करने  की  अपनी  प्रतिज्ञा  से  प्रतिबद्धता  की  पुष्टि  करने  का  एक  महत्यपूर्ण
 अधसर  बिलता  है  ।
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 4»  ४907  संयुक्त  राष्ट्र  श्रंप  को  मयंकांठ  के  करे  में  शंचाहा

 अतसर्राण्ट्रोय  विशेष  कर  समुद्र-किधि  समझोता  तथा  अन्तरिक्ष  के  विकास  ओर

 संहिताकरण  में  संयुक्त  राष्ट्र  संथ  हारा  निभाई  पई  महत्वपूर्ण  मूमिका  को  मान्यता  देले  हुए  ;

 (1)  विश्द  निर्याण  हेतु  बंगुक्त  राष्ट्रसंघਂ  के  सिद्धांत  को  बढ़ावा  देने  में  स्रमुचित  ढं य
 आालीससों  वर्षदांठ  को  बमाने  के  संयुक्त  राष्ट्रसंथ  को  बह्मासभा  के  निर्णय  का

 स्वायत क  रही  है  ।

 (2)  इस  बात  पर  बल  देती  है  कि  इस  परमाणु  युग  में  मानवता  की  रक्षा  केवल  सामान्य

 कौर  सम्पूर्ण  विशेषकर  प्रभावी  अन्तर्राष्ट्रीय  नियन्त्रण  के  अधीन

 निरस्त्रीकरण  के  द्वारा  ही  सुनिश्चित  की  जा  सकठो  ओर  मानव  के

 धूठ  सम्मान  के  लिए  आदर  को  भावना ओर  मानव  अधिकारों  के  सावंभोमिक  घोषणा

 पत्र  के  अनुरूप  मानव  अधिकारों  तथा  मूल  स्वतंत्रताओं  को  रक्षा  करना  अनिवाय॑

 (3)  उपनियेदबादो  तथा  ग॑र-स्वशासी  क्षंत्रों  को  आत्म-नि्णय  तथा  स्वतंत्रता  प्रदान  करने

 की  प्रक्रिया  को  तेज  करने  और  इस  विश्व  सगठन  के  सदस्यों  की  संख्या  में  वृद्धि
 करने  में  जिससे  कि  यह  संगठन  स!वंभौमिकता  के  लक्ष्य  के  समीप  शोध्न  पहुंच

 संयुक्त  राष्ट्रसंघ  की  भूमिका  की  प्रशंसा  करती  है  ।

 (4)  उपसिवेशवादी  प्रभुत्व  के  अधीनस्थ  जातियों  ओर  विशेषकर  नामीबिया  और

 फिलस्तीन  के  लोगों  को  स्वतन्त्रता  और  स्वाधीनता  से  निरस्तर  बंचित

 रखे  जाने  पर  गहरी  बिता  व्यक्त  करती  है  ।

 (5)  छिन्वमझ्ा  सार  क्षत्र  में  महाशक्तियों  की  तेनिक  उपस्थिति  से  उत्पन्म  बढ़ते  हुए  जतर
 जिसका  तटवर्ती  तथा  तटदूर  के  देशों  में  खुरका  एन  सहयोग  पर  प्रतिकूल

 प्रभाव  पड़  रहा  गम्भीर  चिन्ता  व्यक्त  करती  है  ।

 (6)  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  चार्टर  के  सिद्धांतों  का  उल्लंघन  करके  तथा  सभ्य  आचरण  के  सभी
 मानदंडों  के  विरुद्ध  दक्षिण  अफ्रीका  की  जातिवादी  सरकार  द्वारा  अपनाईं  जा  रही
 भेद  को  नीति  कथा  विजय  के  दिभिनत  भागों  में  किये  जा  रहे  सभो  प्रकार  के  दमन  ओर

 जातीय  आतंकवाद  का  घोर  विरोध  करती  है  ।

 (7)  प्रस्तर्राष्ट्रीय  आधिक  सम्बन्धों  को  नया  रूप  देने  का  आहवान  करती  ताकि  बह  सभी
 विशेषकर  विकासशील  देशों  को  आवश्यकताओं  को  ओर  अधिक  अच्छे  ढंग  से

 समझ  कर  पूछा  कर  सके  तथा  राष्ट्रों  को  पारस्परिक  निर्भरता  को  मान्यता  देकर
 अधिक  सार्थक  अन्तर्राष्ट्रीय  सहयोग  के  लिए  ओर  समाभताਂ  के  आशार  पर  विज्ञान
 और  प्रोद्योगिकी  लाभों  का  उपयोग  करने  में  सबंजन  के  द्विव  को  बढ़(बा  देते  हुए
 दान  कर  सके  ।

 (8)  साभी  अकार  के  जन्तर्राष्ट्रीय  भ्राशंकवाद  के  हसयों  ओर  लोगों  तथा  जातियों  की  सरक्षा
 :  पर  इसके  विशेषकर  निर्दोध  मानव  लीवन  के  की  भतेसना
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 करती  है  ओर  सभी  राज्यों  का  आहवान  करती  है  कि  वे  ऐसे  कृष्यों  का  शीघ्र  ओर

 मूल  बिनाश  करने  के  लिए  अविलम्ब  ओर  प्रभावी  उपाय  करें  ।

 (9)  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  विशिष्ट  अभिकरणों  मानव  के  कष्टों  कौ  कंभ्र

 भूख  और  दरिद्रता  को  दूर  करने  ओर  राष्ट्रों  के बीच  ध्यापक

 वंज्ञानिक  और  सांस्कृतिक  समझोते  और  सहयोग  को  प्रोत्साहन  देने

 सराहनीय  उपलब्धियों  की  मूरि-भूरि  प्रशंसा  करती  है  ।

 (10)  संयुक्त  राष्ट्र  संच  के  चार्टर  के  सिद्धांतों  भोर  प्रयोजनों  की  प्राप्ति  ओर  सम्पूर्ण
 जाति  की  शान्ति  ओर  प्रगति  के  व्यापक  हित  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  संयुक्त  राष्ट्र
 संघ  तथा  उसके  विभिन्‍न  अभिकरणों  को  सुदृढ़  करने  की  आधेश्यकता  की  पुष्टि
 करती

 कया  मैं  इससे  यह  समझूं  कि  संकल्प  सर्वेसम्मति  से  स्वीकृत  हुआ  ?

 साननीय  सदस्यगण  ;  जो  हां  ।

 झष्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  सर्बंसम्मति  से  स्वीकृत  हुआ  ।

 प्रो०  सधु  दंडबते  :  संकल्प  का  सार  संयुक्त  राष्ट्र  संध  को  भेजा  आना  चाहिए  ।

 भी  इसजोत  गृप्ता  :  सार  बयों  हमें  इसे  पूरा  मंजना  चाहिए  ।

 हध्यक्ष  महोदय  :  जी  हां  मैं  समझता  हूँ  कि  हमें  इसको  पूरा  भेजना  बदि  वे  चाहें
 तो  अपने  आप  इसे  इसका  सार  बना

 11.51  म०  Jo

 कोयला  खान  ओर  संशोधन  विधेयक

 इस्पात  शान  झोर  कोयला  मंत्री  बसंत  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  :

 कोयला  खान  ओर  1974  में  और  संशोधन
 करते  बाले  राज्य  सभा  द्वारा  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 विधेयक  को  विचारार्थ  पेश  करते  मैं  सभा  को  बताना  चाहता  हैं  कि  यह  अपेक्षाकृत  एक
 अह्ानिकर  विधेयक  इसका  आशय  अधिनियम  के  अन्तगंत  नियमों  में  उपबन्धों  को शामिल  करना
 मात्र  कोयला  खान  1974  को  कीयले  के  संरक्षण  और
 कोयला  खातों  क ेविकास  ओर  इनसे  संबंधित  ओर  आनुषबंगिक  मासलों  के  लिए  बनाया  भया  इस
 अधिनियम  ने  फोयसा  खान  ने  श्लोर  1952  का  स्थान  अन्य
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 बातों  के  अलावा  भ्रधिनियम  की  धारा  6  में  यह  उपबंध  है  कि  सभी  प्रकार  के  कोयले  और  कोक  के

 उत्पादन  ओर  उसे  भिजवाने  पर  भर  भारत  में  सभी  कोयला  खानों  से  सारे  कोयले  और  कोक  के

 उत्पादन  ओर  उसे  भिजवाने  पर  दस  रुपये  प्रति  टन  से  मनधिक  उत्पाद-शुल्क  लगाया  और  बसूल
 किया  जोकि  केन्द्र  सरकार  समय-समय  पर  निश्चित  करेगी  ।

 वी  बतंमान लेवी 9 फरवरी, 1983 से

 भ०  १०

 महोदय  पोठासीन

 बतंमान  लेवी  9  से  गेर-कोकिंग  कोयले  पर  3.50  ९०  प्रति  टन  की  दर  से

 ओर  कोकिस  कोयले  पर  425  र०  प्रति  टन  की  दर  से  वसूल  की  जा  रही  उस  दिन  से  सभी

 प्रकार  के  कोयले  पर  उत्पाद  शुल्क  में  1:85  रु०  प्रति  टन  की  दर  से  बढ्धि  की  गई  थी  ताकि  सड़कों
 के  विकास  के  लिए  घनराशि  जुटाई  जा  सके  ।  शुल्क  से  प्राप्द  राशि  का  उपयोग  संरक्षण  उपायों  और

 बचाब  कार्यों  के  लिए  तथा  रेल  व  समुद्री  रास्ते  से  कोयले  भेजने  क ेलिए  राजसहायता  देसे  आदि  के

 लिए  किया  जाता  इस  आय  के  भाग  का  उपयोग  धनबाद  जिले  के  कोयला  क्षेत्रों  में  सड़कों  के

 विकास  पर  खज  करने  का  विचार

 इस  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अनुसार  पिछले  वर्ष  वसूल  किया  गया  शुल्क  और  पिछली

 खर्च  न  की  गई  राशि  एक  वर्ष  विशेष  में  अदा  को  जा  सकती  है  ।

 पिछले  कुछ  वर्षों  के  दोरानं  को  गई  वसूलो  ओर  खचं  की  गई  राशि  का  ब्योरा  इस  प्रकार

 कुल  वसूली  :  20,833  लाख  रुपए  ,

 संरक्षण  के  लिए  खर्च  की  गई  राजसहायता  :  12,969  लाख  रुपए
 रेलवे  समुद्री  रास्ते  स ेकोयले  के  परिवहन  के

 लिए  दी  गई  सहायता  :  2,787  लाख  रुपए

 जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  यह  विधेयक  मात्र  एक  औपचारिकता  परन्तु  इससे  सभा  को
 कोयले  उद्योग  के  बेल्ानिक  कोयले  के  संरक्षण  इसके  उपयोग  विशेषकर  बिजली  के

 उत्पादन  जौर  उपभोक्ताओं  के  और  देश  में  कोयले  की  समस्त  अर्थ-ब्यवस्था  तथा  अ्भिकों
 के  और  उनके  लिए  जुटाई  गई  सुविधाओं  भादि  के  दृष्टिकोण  से  देश  के  कोयला  उद्योग  पर
 जबर्बा  करने  का  अवसर  मिलेगा  ।

 मुझे  आशा  है  कि  सभा  इस  अवसर  का  लाभ  उठाएगी  और  माननीय  सदस्य  सम्पूर्ण  कोयला
 उद्योग  के  ढांचे  के  प्रति  अपने  महत्वपूर्ण  सुझाव  देंगे  और  सरकार  इनसे  लाभ

 इन  शब्दों  क॑  मैं  पुनः  विधेयक  पर  चर्चा  का  प्रस्ताव  करता  हूँ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदस  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  धया  :

 कि  कोयला  खान  और  में  और  संशोधन  करने
 बाले  राज्य  सभा  द्वारा  पर  विवार  किपा  जाए  ।”
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 शी  वो०  क्षोभानाहरोश्थर  राय  :  जंेसाकि  माननीस  खंजी  ने  कहा  इस

 संशोधन  विज्येषक  का  मुख्य  उद्देश्य  प्रचालन  खर्च  या  खानों  के  मालिकों  के  लाभ  के  लिए  सरकार

 खास  उठाए  गए  बनन्‍्य  उपायों  के  लिए  प्रनसह्थि  जुटाना  छठी  लोक  सभा  को  अधोनस्थ

 सम्बन्धी  समिति  की  सिफारिशों  के  सरकार  द्वारा  यह  संशोधम  माया  यथा  है  थोर  हम  इसका

 स्वागत  करते  उपाध्यक्ष  लेकिन  यही  पर्याप्त  नहीं  लेकिन  कोयला  उद्योग  को  पेश  आ

 रही  विभिन्‍न  समस्याओं  का  समाधान  करने  के  लिए  एक  व्यापक  विधान  लाना  पड़ेगा  ।

 कोयला  खानों  का  1973  में  राष्ट्रीोयकरण  किया  गया  लेकिन  जिन  उद्दृश्यों  के  लिए

 राष्ट्रीयरण  किया  गया  उनमें  से  कई  उद  शयों  को  अभी  प्राप्त  करना  याको  अभी  भी  बड़ें
 पैकाने  पर  कोयले  को  चोरी  हो  रही  कोयला  क्षंत्र  में  विभिन्‍न  स्थानों  पर  शक्तिज्ञासी  माफिया

 गिरोह  सक्तिय  हैं  ओर  कई  दका  तो  उन्हें  राजनी  तिक्लों  का  सहयोग  ओर  भार्शीवाद  भी  प्राप्त  होता  है

 और  कोयला  उद्योग  में  काये  कर  रहे  लोगों  से  उनके  धनिष्ठ  सम्बन्ध  होते  इसके  परिणाभस्कहूप

 बडे  पैमाने  पर  अवेध  रूप  से  कोयला  निकाला  जा  रहा  है  और  लगभग  300  करोड़  रुपए  के  कोयले

 की  या  तो  चोरी  हो  जाती  है  या  इसका  अवेध  खनत  किया  जाता  देश  को  यह  कारी  हानि  है  ।

 सरकार  को  इस  प्रकार  हो  रही  कोयले  की  चोरी  भौर  गेर-कानूसी  ढंब  से  कोयले  के  खनन  को

 रोकने  के  लिए  सभी  आवश्यक  कदम  उठाने  यह  अत्यावश्यक  क्योंकि  देश  में  कोयले

 की  काफी  कमी  वास्तव  में  कोयले  की  समय  पर  पर्याप्त  सप्लाई  न  होते  की  वजह  से  देश  के  कई

 ताप॑  विद्युत  संयन्त्र  पूरी  तरह  या  आंशिक  रूप  से  बन्द  पढ़ें  और  कई  दफा  घटिया  किस्म  के

 कोयले  के  कारण  बिजली  पेदा  करने  में  कठिनाई  सामने  आती  इसके  फलस्वरूप  थमंल  संयंत्रों  को

 कई  दफा  काम  रोक  या  बन्द  कर  देना  पड़ता  इन  सबके  फलस्वरूप  कई  उद्योग  बन्द  हैं  जोर

 मूल्यवान  उत्पादन  नहीं  हो  फा  रहा  भोर  हजारों  श्रमिकों  को  बेरोजगार  होना  पड़  रहा

 उत्पादन  लक्ष्यों  को  अभी  प्राप्त  करमा  बाकी  जबकि  वितरण  प्रणाली

 जनक  कोयला  उद्योग  का  आरोप  है  कि  रेलवे  पर्याप्त  संख्या  में  वेगन  या  खानों  से  उपभोक्ता

 तक  कोयला  सप्लाई  करने  के  लिए  पर्याप्त  परिवहन  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  करा  रहा  ।  जबकि  रेल

 मंत्री  कहते  हैं  हम  बलती  पर  नहीं  हम  पर्याप्त  संख्या  में  बेधन  ओर  रेक  सप्लाई  कर

 रहे  मल़ती  हमारी  नहों  किसी  दूसरे  को  होगी  ।”  लेकिन  यह  एक  सत्य  है
 कि  भारी  मेहनत  भोर  काफो  लागत  से  खनन  किया  गया  कोयला  सही  समय  पर  टपभोक्‍ता  को

 लग्ध  भहीं  होता  ।  रेल  मन्जालय  ओर  कोयला  मम्त्रालय  में  सही  समस्वय  होना  चाहिए  |

 यह  आश्चयं  को  बात  है  कि  एक  ओर  देश  में  कोयले  की  भारी  कमो  वहीं  दूसरी
 ओर  30  मिलियन  टस  कोबला  खातों  के  मुहानों  पर  जमा  पिछले  बर्च  यह  मात्रा  22  सिलियन
 टन  जबकि  इस  बर्ष  यह  30  मिलियम  टन  जिसका  मूल्य  करोव  500  करोष्ट  रापए है  ।

 12.00  सध्याग्ह

 सरकार  को  खानों  के  मुहानों  पर  जमा  इस  कोयले  की  मात्रा  को  कस  क्वरने  के  लिए  तुरन्त
 कदम  उठाने  चाहिए  ओर  ग्रह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  कोयला  ताप  विद्युत  तथा  अस्य
 भ्रोद्योगिक  उपभोक्ताओं  ओर  देश  के  किसालों  तक  पहुंचे  ।

 30
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 कोयला  संरक्षण  को  बहुत  बड़ी  आवश्यकता  है  क्योंकि  ऊर्जा  के  इस  श्लोत  को  पूतति  सहीं
 हो  सकती  ।  दुर्शाश्यथश  हमें  ऐसे  समाचार  मिसते  रहते  हैं  कि  कोयला  जवानों  के  पास  महीभों  तक
 कोयला  अलाया  जाता  इस  प्रकार  करोड़ों  रुपए  का  मूल्यवान  कोयला  बिना  वजह  जलाया  जा

 रहा  अतः  कोयले  को  जलने  से  रोकने  के  लिए  और  शोध  की  जानी  चाहिए  और  इसे  बुझाने  के

 भी  प्रयास  किये  जाने  वर्तमान  में  सरकार  कोयले  को  बचाने  के  उहं श्य  से  गोबर  गैस  संयंत्र
 स्थापित  करने  के  लिए  राज  सहायता  दे  रही  इसी  अन्य  क्षेत्र  भी  हैं  जिनमें  कोयला  बचाया

 जा  सकता  है  |  मैं  सरकार  के  ध्यान  में  यह  लाना  चाहता  हूं  कि  हम  सोर  ऊर्जा  का  भी  अच्छे  ढंग  से

 उपयोग  कर  सकते  तम्बाक  पकाने  के  लिए  पहले  हो  सौर  ऊर्जा  का  उपयोग  किये  जाने  के  बारे

 में  अनुसन्श्ाघ  किये  गए  आजकल  इस  कार्य  के  लिए  कोपला  और  अलाऊ  ज़कड़ी  का  उपयोग

 किसा  लात  इस  तरह  करोब  30%  कोयले  को  बचाया  जा  सकता  जोकि  एक  बहुत  बड़ी

 सष्ट्रीय  बचत

 मैं  सरकार  से  अमुरोध  करता  हू  कि  वह  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  पर  हस  बारे  में

 जोर  डाले  जोकि  हमारे  कोयला  क्षेत्र  में  कोपले  की  बचत  के  लिए  सोर-भट्टी  त॑यार  करने  के  लिए

 राजसहायता  प्रदान  करते  मैं  माननीय  मन्त्री  से  असुरोध  करूंगा  कि  वह  विजयवाड़ा  में  एक

 कोयला  स्टाक  याड़  स्थापित  करें  ।  यह  बहुत  महत्व  का  स्थान  है  भौर  दक्षिण  भारत  के  केन्द्र  में  श्थित

 जैसाकि  माननीय  मन्‍्त्री  को  जानकारी  है  कि  वहां  कई  उद्योग  स्थापित  हैं  ।  आंध्र  प्रदेश  में  उत्पादित

 90  प्रतिशत  तम्बाक्‌  हमारे  घरेलू  उपयोग  में  आता  है  ओर  निर्यात  किया  जाता  इस  सारे

 तम्बाक्‌  के  लिए  कोयले  को  आवश्यकता  पड़ती  है  भोर  यह  एक  बड़ी  समस्या  माननौय  सन्त्री

 किसानों  की  इन  मुश्किलों  से  अवगत  हैं  कि  वे  केसे  मोटरों  और  अन्य  वाहनों  द्वारा  कौयले  की  दुलाई
 करते  अतः  अगर  विजयवाड़ा  में  कोयला  स्टाक  यार्ड  स्थापित  करके  कोयला  उपलब्ध  कराया

 जाता  है  तो  इससे  उपभोक्ताओं  को  भी  बहुत  सहायता  मिलेगी  ।  हमें  आशा  है  कि  इस  बारे

 में  सभी  आवश्यक  कदम  उठाएगी  ।

 कौल  इण्डिया  को  इस  वर्ष  242  करोड़  रुपये  का  भाटा  जबकि  संथित  घाटा  1,100

 करोड़  रुपये  का  हम  आशा  करते  हैं  कि  कम-से-कम  भविष्य  में  इस  भाट  में  कमी  भएगी  क्ाकि

 कोयला  खानें  कुशलता  से  कार्य  कर  सर्क  ।  और  देश  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  बहस्वपूर्ण

 भूमिका  अदा  कर  सके  ।

 झरो  दामोदर  पांडे  :  उपाध्यक्ष  मुझे  प्रसनन्‍्तता  है  कि  यहू  बिल  अहां

 लाया  गया  है  और  खुशी  की  बात  है  कि  विरोधी  पक्ष  के  लोगों  ने  भी  यह  महसू  तकिया  है  कि  यह

 बिल  खाना  उवित  ओर  स्वागत  योग्य  कदम  इसालए  इसका  कोई  विरोध  नहां  है  ।

 जो  बिल  में  व्वयस्था  है  वह  स्वागत  योग्य  ही  उसका  कोई  विरोध  नहीं  हो  सकता  ।  लेकिस

 जैसा  मन्त्री  जी  ने  कि  यह  एक  मौका  है  जब  हम  इस  सम्बन्ध  में  बात  कर  सकते  हैं  और  जो

 हमारी  कोयला  बैदा  करने  और  जलाने  की  नीति  है  उसके  सम्बन्ध  में  हम  क्या  विचार  रखते  बह

 ड
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 __. ्््््््  ्््र्रझडर>कड्ि  ृ  न  वाले

 यहां  रख  सकते  अपने  देश  में  यों  तो  ऊर्जा  का  ल्लोत  बहुत  है  लेकिन  बहुत  वर्षों  आने  वाले

 कई  वर्षों  तक  हम  को  मुख्यतः  कोयले  पर  निर्मर  करना  इसमें  कोई  दो  मत  नहीं  हैं  ।

 आज  हमारा  सौभाग्य  है  कि  हमारे  देश  में  दुनिया  के  बड़े  देशों  के  साथ-साथ  हमारे  देश

 में  भी  कोयले  का  बडा  विशाल  भण्डार  है  और  कोयला  उत्पादन  में  पांचवां  सबसे  बड़ा  देश  भारतवर्ष

 अभी  भी  हम  काफी  कोयला  निकाल  रहे  हैं  लेकिन  हमारी  जो  आबादी  उसके  आधार  पर

 यदि  सोचें  तो  आज  भी  हमारा  उत्पादन  कम  जितनी  खपत  होनी  चाहिए  उस  आधार  पर  हमारा
 उत्पादन  नहीं  हो  रहा  है  ।

 हमारे  देश  में  कोयला  उद्योग  का  जो  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  उसका  मुख्य  उद्देश्य  यही

 कि  और  उचित  कि  निजी  क्षेत्र  के  जो  लोग  हैं  वे  उतना  इन्वेस्‍्टमेंट  नहीं  कर  सकते  हैं  जिससे

 कि  कोयले  का  उचित  उत्पादन  हो  सके  तथा  वे  ढंग  से  उत्पादन  नहीं  कर  सकते  हैं  जिससे  कि  देश

 की  जो  प्राकृतिक  सम्पदा  जोकि  रेन्युएबल  सोस  नहीं  समाप्त  होने  वाली  सम्पदा  उसके

 कन्जर्वेशन  की  तरफ  उनका  ध्यान  नहों  अतः  यहू  सोचा  गया  कि  राष्ट्रीयकरण  के  अलावा

 कोई  दूसरा  रास्ता  नहीं  है  और  इसीलिए  राष्ट्रोयकरण  किया  हमको  उसका  कोई  पछतावा  भी

 नहीं  बहुत  से  लोग  राष्ट्रीयकरण  को  अनुचित  बताते  हैं  लेकिन  मैं  कहता  हूਂ  अगर  आज

 करण  न  हुआ  होता  तो  हम  बड़ी  दुग्यंवस्था  में  होते  ।  आम  हम  उस  अवस्था  में  नहीं  होते  जिसमें  कि

 श्राज  हैं  ।  प्राप  थर्मंल  और  स्टोल  प्लान्ट्स  को  रेलवे  को  लीजिए  या  जो  अन्य  जनरल

 कंज्यूमस  उनकी  आवश्यकतायें  आज  पूरी  नहीं  हो  पातीं  यदि  कोयला  उद्योग  आज  निजी  क्षेत्र  में

 ही  रहा  होता  ।  राष्ट्रीकरण  के  बाद  बहुत  कुछ  हुआ  राष्ट्रीयकरण  के  समय  जो  कोयले  का

 उत्पादन  72  मिलियन  टन  होता  था  वह  बढ़कर  पिछले  साल  मिलियन  टन  तक  पहुंच  गया  ।

 यदि  सभी  कुछ  ठोक  चलता  तो  जो  हम  उम्मीद  करते  थे  कि  की  व  में  मिलियन  टन  तक

 इस  साल  हमारी  ऐसी  इच्छा  थो  लेकिन  उतना  प्रोडेक्शन  करने  की  स्थिति  में  हम  नहीं  हैं  --  ऐसा  नहीं

 है  कि  हम  करना  नहीं  चाहते  या  कर  नहीं  कर  तो  सकते  लेकिन  उतने  कोयले  की  खपत

 नहीं  पड़ा  मिलियन  टन  का  प्रोडेक्शन  हुआ  लेकिन  29  मिलियन  टन  का  स्टाक  हमारे

 हेश्स  पर  पड़ा  हुआ  है  स्वाभाविक  है  कि  हम  यह  बात  समझ  नहीं  पाते  कि  एक  तरफ  तो  कोयले  का

 इतना  स्टाक  पिहू-हैड्स  पर  पड़ा  हुआ  है  2?  मिलियन  टन--और  दृसरी  तरफ  कोयले  की  इतनी
 डिमाण्ड  कोयला  मिलता  नहीं  यह  कसी  विडम्बना  जेसाकि  हमारे  विरोध  पक्ष  के  भाई  ने

 कहा  है  कोयला  पिट-हैड्स  पर  बचता  रहता  है  तो  यदि  29  मिलियन  टन  कोयला  स्टाक  पिट-हैड्स

 पर  पड़ा  उसको  मूवमेष्ट  नहीं  होगा  तो  जैसी  कि  कोयले  की  प्रापर्टी  है  वह  अपने  आप  जलने

 इस्टर्नत  कम्बस्चन  की  वजह  है  ओर  उसको  बुझाने  के  लिए  जितने  पानी  की  आवश्यकता  होती

 है  बह  मिल  नहीं  पाएगा  इसलिए  उसमें  आग  जली  रहेगी  और  कोयला  जलकर  राख  होता  रहेगा  ।

 मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  को  ले  के  प्रोडक्शन  के  लिए  तो  हमने  सब  कुछ  किया  परमस्‍्तु
 कंजम्तन  के  एग्ड  तक  उसको  कंसे  पहुंचाया  उसके  सम्बन्ध  में  उचित  व्यवस्था  नंहीं  हो  सकती  ।

 जहां शक कोयले की ढुलाई का सम्बन्ध ह र२लवेज उसकी लाइफ लाइन है लेकिन यदि आप उसकी फीगस देखें तो में जो उनकी ढोन की कैंपेसिटी थी उसमें आज कोई बहुत ज्यादा तरबकी 32
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 नहीं  हुई  कोयले  को  डीजस  ट्रक्स  ढोते  हैं  और  इस  प्रकार  एक  एनर्जी  देने  के  लिए  हम  दूसरी
 एनर्जी  को  करते  कोयले  को  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  तक  पहुंचाने  के  सम्बन्ध  में  पूरी
 सरकार  को  गम्भौरता  से  विचार  करना  पता  नहीं  अकेली  रेल  में  कहां  तक  क्या  कर  सकती

 है  क्योंकि  वे  कहते  हैं  कि  हमारे  पास  साधन  नहों  लेकिन  जब  तक  कोयले  को  एक  जगह  से

 दूसरी  जगह  पहुंचाने  का  उचित  प्रयंध  नहीं  होगा  तब  तक  हमारा  भविष्य  भी  उज्ज्वल  नजर  नहीं

 आता  ।

 भ्रो  राम  प्यारे  पनिका  :  काले  कोयले  का  भविष्य  काला  ही  रहेगा  ।

 ओ  दासोदर  पांडे  :  बिना  काले  कायले  के  आपको  रोशनी  नहीं  जाप  बिजली  की

 रोशनो  में  नहीं  बैठ  पायेंगे  ।  उसके  भविष्य  पर  ही  आपका  भविष्य  निर्भर  कोयला  काला  होकर  भी
 आपके  भविष्य  को  उज्ज्वल  करता  है  आपको  सस्ता  कोयला  मिल  सकता  है

 *

 मेरा  सुझाव  यह  था  कि  आपको  ट्रांसपोर्टेशन  की  व्यवस्था  करनी  आजकल  हम  बहुत
 नाइजेशन  कर  रहे  मन्त्री  जो  ने  कहा  है  कि  मेकेनाइजेशन  करने  के  अलावा  कोई  चारा  नहीं  है  ।

 पहले  74  मिलियन  टन  कोयला  पैदा  होता  लेकिन  आज  147  मिलियन  टन  हम  पंदा  करते

 मन्त्री  महोदय  इस  पर  विचार  करें  किजो  हमारा  इंबंस्टमेंट  क्या  वह  वाजिब  हुआ  है  और  क्या

 उससे  उचित  मुनाफा  हो  रहा  है  ?  मेरे  ढ्याल  से  नहों  हो  रहा  उसमें  थोड़ी  कमी  क्यों  नहीं

 हो  रहा  इस  बारे  में  हमसे  ज्यादा  मंत्री  महोदय  जानते  हैं  और  वे  ज्यादा  विस्तार  से  इस  बारे  में

 बता  पायेंगे  ।

 खास  कर  बंगाल  ओर  बिहार  जो  स्थिति  वह  कहुत  हो  खराब

 साल  से  वहां  आठ-अआठ  घण्टे  बिजली  नहीं  मिलती  आठ  घण्टे  जिस  कोयला  खदान  को  डिजली  व

 मिले  ओर  जो  वहां  पर  17  करोड़  रुपयों  को  जो  मशोनें  लगा  रखी  वे  आठ  घण्टे  बेकार  पड़ी  र
 तो  झसकी  डेप्रितशशन  को  हिसाब  आप  लगा  इससे  कितना  नुकसान  होता  जब  तक  वहां
 बिजली  का  प्रबन्ध  नहीं  नुकसाम  चलता  रहेगा  |  हम  दसरों  को  विजली  तैयार  करते  के  लिए
 कोयला  देते  लेकिन  अपने  यहां  बिजली  तैयार  नहीं  कर  पाते  यह  भी  एक  अजीब  विडम्बना  है
 कि  इतना  लॉत  हो  रहा  है  |  कहा  गया  कि  1100  करोड़  रुपए  कोल-इंडिया  को  हो  रहा

 मुझे  पता  नहीं  उनको  इस  बात  की  जानकारी  है  या  नहीं  ।  कोयला  सिर्फ  लॉस  मेकिंग  कंसन  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  आपने  सुना  होगा  सैन्ट्रल  कोल-फील्ड-लि०  जो  हिन्दुस्तान  की  सबसे  बड़ी

 मुनाफा  कमाने  वाली  कम्पनी  जो  अपना  पांचवा  स्थान  रखती  इसका  मुनाफा  125  करोड़

 रुपए  हुआ  इस  बारे  में  कोई  जिक्र  नहीं  होता  एक  वेस्टर्न  कोल  लि०  इसका  उससे  भी
 ज्यादा  मुनाफा  हुआ  इसका  इम्बेस्टमैंट  के  लिहाज  से  प्रपोर्शनेट  ज्यादा  नहीं  यह  कम्पनी  भी

 छठा  और  सातवां  स्थान  पूरे  हिन्दुस्तान  में  मुनाफा  कमाने  वालों  में  रख्चती  है  ।  दी०  सी०  प्ती०  एल०
 ओर  ई०  सी०  एल०  के  घाटे  का  क्या  कारण  कारण  यह  है  कि  वेस्ट  बंगाल  की  सरकार  वहां
 सरकारी  हड़ताल  वेस्ट  बंगाल  की  सरकार  वहां  जमीन  पर  कश़्जा  नहीं  होके  देती  है  ।

 बहां  काम  में  जो  लगे  हुए  उनको  ठीक  से  डिम्लायमेंट  नहीं  होने  देती  अगर  कोयला  एक  जगह
 से  निकाल  रहे  हैं  ओर  वह  खत्म  होने  वाला  तो  दूसरी  जगह  उनको  नहीं  लगाया  तो

 कोयला  नहीं  निकल  सकता  है  ।  लोगों  का  डिप्लायमेंट  ठीक  से  नहीं  होगा  तो  कोयले  की  खदानें  नहीं
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 लाल  सकती  हैं  ।  यह  चीज  इस्टर्न  कोल  फिल्ड  में  नहीं  वहां  एक-दो  हजार  काम  करते  वाले

 इनको  वहां  पर  काम  में  लगे  रहना  चाहे  वे  मिट्टी  चाहे  नाखून  से  कोयला

 लेकिन  दूसरी  जगह  के  लिए  दो  हजार  की  दूसरी  बहाली  ईस्टन  कोल  फील्ड  और  बी०  सी  ०-

 सी०  एल०  में  सबसे  बड़ी  समस्या  बिजली  की  है  ।  ये  दोनों  सबसे  पुरानी  कोयला  खदानें  माइन

 बहुत  डीप  हो  गए  इसकी  फीगर्स  आपके  पास  वहां  का  प्रोडक्शन  घटता  जा  रहा  है  ।  हम  बात

 करते  हैं  मैकेनाइजेशन  की  ओर  फर्दर  इम्प्रवमेंट  लेकिन  जब  तक  हम  अन्डरग्राउन्ड  कोयला  नहीं
 तब  तक  कुछ  नहीं  होगा  ।  हम  एक  तरफ  यह  कल्पना  कर  रहे  हैं  कि  भविष्य  में  इस  शताब्दी

 के  अंत  तक  हमारा  उत्पादन  दुगुने  से  भी  ज्यादा  तो  दूसरी  तरफ  हमको  अन्डर  ग्राउण्ड  उत्पादन

 पर  भी  ध्यान  देना  होगा  ।

 एक  बात  में  कंसर्वेशन  के  बारे  में  भी  कहना  चाहता  हूं  और  इन्वायनंमेंट  के  बारे  में  भी

 कहना  चाहता  हूं  ।  कन्जवेशन  के  बारे  में  बहुत  कम  विचार  होता  दुर्माग्यवश  स्थिति  यह  है  कि

 जहां  भी  कोयला  निकल  जाते  हैं  वहां  पर  सबसे  ज्यादा  बरबादी  एन्वायउनमेंट  की  करते  वहां
 पर  जंगल  की  कटाई  करते  जमीन  की  खुदाई  करते  दुनिया  के  हर  देश  का  नियम  है  कि  जहां
 जंगल  की  कटाई  करते  हैं  वहां  जंगल  लगाना  जमीन  को  समतल  करना  पड़ेगा  ।  लेकिन  हमारे

 ऐसा  कानून  नहीं  क्या  हम  सब  काम  कानून  के  द्वारा  ही  करना  चाहते  क्‍या  हम  ऐसा
 महसूस  नहीं  करते  हैं  कि  जंगल  की  कटाई  से  मौसम  पर  असर  पड़ता  एनवायरनमेन्ट  पर  असर

 पड़ता  है  ?  हमें  इसके  बारे  में  सोचना  चाहिए  और  आपको  कुछ  कानून  बनाना  चाहिए  ।  ..

 यहां  कहा  गया  है  कि  हमारे  यहां  सिर्फ  लो-प्रड  कोयला  है

 हे  ु

 हि  7

 शो  असल  इस  :  उन्हें  सारा  समंय  पश्चिम  बंगाल  को  सरकार  को  कोसते  हुए  हो
 मष्ट  नहीं  कर  देना  चाहिए  था  ।  उन्होंने  अपना  सारा  समय  पश्चिम  बंगाल  राज्य  सरकार  को  कोसते

 हुए  ही  नष्ट  कर  दिया

 श्री  दामोदर  पांडे  :  अगर  कोई  वाजिब  बात  नहीं  कही  है  तो  उसको  ठोक  कर

 की  अमल  दर  :  आपको  वहां  की  हालत  की  जानकर  नहीं  है  ।

 श्रो  दामोदर  पांडे  :  मैं  समझता  हूं  कि  खनन  के  बारे  में  मुझे  आपसे  बेहतर  जानकारों  है  ।

 और  मुलचग्द  डागा  :  हम  आप  दोनों  की  जानकारी  का  निर्णय

 शो  अमल  दस  :  जब  रोजगार  नहीं  दिया  जा  रहा  तब  रोजगार  के  नये  अवसर  पैदा  किये
 जाने  और  यही  नहीं  किया  जा  रहा

 4
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 भी  दासोदर  पांडे
 :

 अब  में  कुछ  शब्द  क्वालिटी  के  बारे  में  कहना  चाहता  हैं  ।  अभी  जेसा
 मंत्री  जी  न ेकहा  कि  कोयला  तो  है  लेकिन  थोड़ा  लो-प्रड  का  ऐसी  बात  नहीं  हाईग्रेड  का
 कोयसा  भी  देश  में  है  ओर  काफी  मात्रा  में  हम  लोन  म्रोप  के  हाईग्रेड  कोयेले  की  बात  करते
 उसमें

 चूंकि  सल्फर  कन्टेन्ट्स  हैं  इसलिए  उसका  इस्तेमाल  नहों  कर  सकते  हमारे  यहां  भी  7%
 ऐश  वाला  कोकिंग  कोल  आसाम  में  पड़ा  हुआ  लेकिन  हम  उसकी  प्रोडक्शन  नहीं  करते  हैं  क्योंकि
 उससमें  भी  सल्फर  है  ।  में  जानना  क्या  हम  ऐसी  टेक्नोलॉजी  इस्तेमाल  नहीं  कर  सकते  हैं  कि
 उसमें  से  सल्फर  मिकाल  कर  उसका  उपयोग  करें  ।  आज  जम॑नी  ओर  दूसरे  मुल्कों  में  कोयले  के  आधार

 अनेक  उद्योग  धन्धे  खड़े  किए  जाते  जमंती  में  सल्फर  बाला  कोयला  है  और  लो-एश-क्टेन्ट  का

 लेकिन  उसके  आधार  पर  200  आइटम्स  बनती  हैं  ।  दुनिया  में  एंसे  बहुत  से  देश  जो  सिर्फ

 कोयला  प्रोड्यूस  ही  नहीं  करते  हैं  बल्कि  उसके  आधार  पर  उन्होंने  अनेक  उद्योग-धन्धे  लगाए  हुए
 लेकिन  हमारे  यहां  हम  कोयला  प्रोड्यस  करते  हैं  और  उसको  जला  देते  कोयले  का  वास्तव  में  जो

 उपयोग  होना  वह  नहीं  हो  पाता  में  चाहता  हूँ  कि  मन्‍त्री  महोदय  इस  पर  ध्यान  दें  और

 जहां-जहां  सम्भव  हो  बहां  कोल-येस्ड  इन्डस्ट्रोज  खड़ी  आज  हम  दुनिया  से  तरह-तन्ह  की

 कोलाबोरेशन  करके  टेक्नोलॉजी  हासिल  कर  रहे  करोड़ों  रुपए  खं  करके  मशीनें  मगा  रहे
 अबर  इस  प्रकार  की  ब्यवस्था  हम  अपने  देश  में  ही  करें  तो  उससे  ज्यादा  से  ज्यादा  लोगों  को  नौकरी

 और  रोजयार  मिल  सकता

 अन्त  मैं  एक  बात  अपने  क्ष  त्र  की  कहता  चाहता  हूं  |  दस-पन्द्रह  साल  पहले  इसी  सदन  में

 जब  श्री  देवकांत  बरूआ  यहां  मिनिस्टर  उन्होंने  घोषणा  की  थी  कि  कर्मपुरा  में  कोयले  के  आधार

 पर  एक  फटिलाइजर  का  कारखाना  जगह  का  चयन  कर  लिया  गया  सर्वक्षण  भी  हुआ
 फटिलाइजर  प्लांट  लगाने  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  भी  हो  परग्तु  उसके  बाद  जनता  पार्टी  को

 सरकार  आई  ओर  सब  कछ  ठप्प  हो  गया  ।  अब  उसके  बारे  में  कोई  सुनता  नहीं  मैं  चाहता  हूं  कि

 मरत्री  महोवय  फिर  से  इस  पर  नियाह  डालें  ओर  जो  सम्बन्धित  मंत्रालय  उसको  बतायें  कि  इस

 तरह  का  इस  सदन  में  किया  गया  था  ।  उसको  बहुत  दिनों  तक  बन्द  करके  न  रखा  जाए  बल्कि

 जल्द-से-अल्द  उस  पर  अमल  किया  जाए  ।  यह  कोई  नए  प्रकार  का  उद्योग  नहीं  हमने  रामगुण्डस
 में  कोल  वेसु  फटिलाइजर  प्लान्ट  लगाया  तालचेर  में  लगाया  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  हमारा

 भव  बुरा  नहीं  जितना  प्रौफिट  हम  कमाना  चाहते  शायद  उतना  नहीं  कमाते  लेकिन  फिर

 भी  काम  चल  सकता  इसीलिए  मैं  मन्त्री  महोदय  से  प्राथंना  करंथा  कि  वे  इस  पर  पुनः  विचार

 भरी  जधस्माथ  राब  :  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूँ  ।  यह  अविवादास्पद

 विधेयक  है  ।  जैसा  कि  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  है  हस  विधेयक  का  उर्ंएय  सातवीं  लोक  सभा  की

 अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करना  इसमें  यह  सुझाव  दिया

 मया  है  कि  मुर्य  धारा  में  केरद्र  सरकार  को  कोयले  के  संरक्षण  तथा  कोयला  खानों  के  विकास  पर
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 __[. किए गए ad को वसूल करने की शबित प्रदान  नहीं  की

 किए  गए  खर्च  को  वसूल  करने  की  शबित  प्रदान  नहीं  की  गई  अधिनियम  को  धारा  4  केन्द्र  सरकार

 को  अधिकार  देती  है  कि  यह  कोयला  खान  के  एजेन्टों  या  प्रबन्धकों  को  यहू  निदेश  या

 सलाह  दे  कि  वे  खानों  में  इस  तरह  काम  करवाएं  कि  कोयला  संरक्षित  रहे  कहां  अर्ञतिक  शरीके  से

 काम  किया  जापेतया  उसेधोवनशाला  में  परिष्कृत  किया  ताकि  डसमें  राख  को  मात्रा  के  हो  ।

 खाम-मालिक  अगर  ऐसा  नहीं  करते  हैं  तो  केन्द्र  सरकार  स्वमं  ऐसा  करे  धोर  जे  करे  शोर  इसपर

 होने  वाले  व्यय  को  पूर्णतः  या  अंशतः  बसूल  करने  का  अधिकार  मेकिन  इसे  अशिवियम  की  शास

 4  में  झासिल  नहीं  किया  मया  इसको  व्यवस्था  नियम  6  में  समिति  का  बह  विचार  का  कि

 खर्  को  या  वश्नूल  करने  का  यह  अधिकार  मूल  अप्विकार है
 ओर  इसका  उल्लेख

 नियम  में  होना  चाहिए  न  कि  नियमों  में  । सरकार  अब  इस  सिफारिश को  लागू कर  रही है
 ।

 दूसरी  सिफारिंश  भू-राजस्व  की  बकाया  राशि  के  रूप  में  उत्पांदन  शुल्क  की  वसूली  के  आारै  में

 अतः  ये  दोनों  अविबादास्पद

 1973  में  सभी  कोयला  थानों  का  राष्ट्रीयटरण  किया  गया  1974  में  कोयला रक्षण

 तथा  कोयला  खान  विकास  अधिलियम  पारित  किया  गया  था  ।

 जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  अभी  भी  कोमला  खातें  निजी  क्षेत्र  में  हैं,अन्यंथा  खाने

 के  एजेन्ट  या  प्रबन्धक '  का  कीई  अर्थ  नहीं  रंह  थाता  ।  संविधाम के  अनुच्छेद  29  7  के  अस्तगेत

 भारत  सरकार  देंशकी  सभी  खानों  तथा  प्रादेशिक  महाहीपीय  स्तर  भूमि
 तया  अनन्य  आध्थिक  क्षेत्र  की  मालिक  अगर  ऐसा  है  तो  आप  इस  भाढदों  को  क्‍यों  रंश्व  रहे
 अगर  निजी  क्षेत्र  द्वारा  निजी  खानों  में  काम  नहीं  किया  जा  रहा.है  ओर  आप  कुछ  भी  धनराशि  व्यय

 करते  उत्ते  पट्टेधारी  से  वसूल  कर  सकते  चाहे  यह  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  या

 कोल  इण्डिया  या  राज्य  सरकारों  का  खान  विभाग  हो  वे  सब  आपके  पंट्टेधारी
 शब्द को  शामिल  न  करके  आपने  मेरे  मन  में  थोड़ा-सा  भ्रम  पंदा  कर  दिया  मन्त्री  जी  को  इसे

 स्पष्ट  करना

 बदि  कै  सरकार  ते  कोयले  के  संरक्षण  या  कोयला  खातों  के  विंकास  के  लिए'कुछ  *्यय

 किया  है  तो  कृपया  बताएं  कि  किन-किन  खानों  पर  कितना  व्यधथਂ  किया

 जहां  तक  कोयले  का  सम्बन्ध  कोककर  कोयला  इस्पात-उत्पादन  के  लिए  इस्तेमाल  किया

 जाता  इसमें  राख  की  मात्रा  अपेक्षित  मात्रा  से  अंधिक  होती  इससे  बचने  के  लिए  हम

 आस्ट्रेलिया  से कीयले  का  आयात  कर  रहे  हैं  जिसमें  सलल्‍्फर  की  मात्रा  अधिक  होती  इसंमें  से

 सल्फर  को  सिकालने  के  लिए  हम  पैसा  लगा  रहे  हैं  ताकि  इस  कोयले  को  बायलरों  में  इस्तेमाल  किया
 जा  सके  ।  ऐसा  करने  की  बजाय  हम  अपने  कोककर  कोयले  के  किस्म  में  सधार  क्यों  नहीं  करते  ?  उसमें
 से  राख  को  मात्र  कप्त  करने  के  प्रयास  कीजिए  ।  केन्द्रीय  इ'धन  अनुसन्धान  धनबाद  था
 के  खनिज  जिनके  पास  अपनी  प्रयोगशालाएं  कोककर  कोयले  का  विश्लेषण  करके  इसकी
 किस्म  सुधा रने  का  प्रयास  क्‍यों  नहीं  ताकि  बायलरों  को  अपश्विक  तुकसान  पहुंचाए  बिना  उनमें

 इनका  इस्तेमाल  किया  जा  सके  ?  इस  पहलू  पर  गंभोरता  पूरक  विशवार  किया  जाना  होना  ।  अस्यथा
 अन्य  विदेशों  से  कोयले  का  आयात  हमारी  आत्मनिर्भ रता  को  धोषित  नीति  तथा  आयात  प्रतिस्मापन
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 के  बिरद्ध  हम  आस्ट्र लिया  से  कोयला  आयातित  करके  उसमें  से  सस्‍्कर  भिकालने  का  का
 करने  के  लिए  श्र  क्यों  करें  ?  मिश्रण  मा  अन्य  तरीकों  ज्वारा  हम  अपने  कोयले  में'शुआर  लाने  कि

 लिए  अधिक  छर्ज  कर  सकते  हैं  ।  दो  इस्पात  संबंत्रों--राउसक्रेशा  भोर  शुर्गापुर  से  हो  शिक्रायश्न  आई

 है  |  सोक्यित  प्रोद्योगिको  की  सद्धायता  से  स्थापित  जिजराई  भोर-बोकारो  संयंत्रों  से कोई'शिकायत  नहीं
 मिली  है  ।  मामला  क्या  है  ?  अब  मैं  यहां  खांग  भरती था  तो  उस  दोरात  हमसे  पोलेंड  के  सहेघोत्रशे

 सुदा  मडीह  ओर  मोतोडीह  में  दो  कोयला  आते  चिकसित  की  भी  ।  मैं  जानता हूं  कि  हमारी  ऋोय्णा

 खातों  में  राख  की  माना  शहुत  अधिक  लेकिन  हमें  विदेशों  से  कोयला  आधात  रूरने  को  सलाव

 अपने  यहां  उपलब्ध  कोयले  का  इस्तेमाल  करते  का  भ्रयास  करता  को्सा  जापात  से  हमारी

 राष्ट्रीय  प्रतिष्ठा  पर  आंच  आती  है  |  विज्ञान ओर  प्रौद्योगिकी  में  हमने  इतनी  हम्तति  कर  सी

 क्या  हम  यह  भी  कर  सकते  ?  हमारे  बेज्ञालिक  दस  शहसू  की  ओर  धूरा  शान  क्‍यों  म  दें  ।  हम  इतते
 सारे  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  कर  रहे  हैं  लेकिन  अभी  तक-हुमने  यह  तिर्णय  लिया  है  कि  कौमम्सी
 गिकी  अपनाई  ऐसा  करना  हमारी  आधिक  नीति  के  लिए  लाभकारी  नहीं

 गेर--कोककेर  कोयले  का  भी  यही  हाल  है  ।  हर  राज्य  में  अब  कोयला-लानें  हाशमी
 में  फरक्का  के  निकट  कोयले  का  मंडार  मिला  इसी  तसह  उत्तर  प्रदेश में  --  सिष  रोौसी  की  श्लोक़कर

 गुजरात  में  ओर  हर  राज्य  में  कोयला-खानों  का  पता  हर  राज्य  में  खनिज  विकास  मिक्स

 उन्हें  इन  खानों  से  नमूने  लेकर  विश्लेषण  करने  ताकि  ने  जान  सके  कि  कोचला  फिश
 किस्म का  है  और  वे  उसमें  सुधार  के  उपाय  बता  ताकि  उसका  सर्वोत्तम  क्रायोम  किस  का  सके  ।

 रिपांटं  रखी  जानी  चाहिए  ताकि  समय  आने  पर  उस  कोयले  का  उपयोग  वैज्ञासिक  विश्लेषण  के

 आधार  कर  किया  जां  सके  इसमें  लसिके  समय  सलगेगो  ।  हमें  पहले  से  योजना  तैयार  कर

 लेगी  ।  हमारी  अधैध्यंक्स्था  योभनावद्ध  अर्थव्यवस्था  अंधिनियम  को  पारित  किए  10  वर्ण

 हो  चूके  लेकिन  मुझे  वह  संदेह  है  कि  दैश में  कहों  भी  कौर्यले  के  संरक्षण  या  कोयला-श्लानों  के

 विकांस  के  लिए  कोई  गंभोर  प्रधास  किया  गया  हमें  संनय  का  इन्तजार  नहीं  करना  चाहिए  ।

 इसमें  ईमानदारी  से  कोयला-खानों  को  बैज्ञानिक  तरीके  से  विकसित  करना  भांहिए  तेथा  मिश्रण  करके

 या  अम्य  वज्ञातिक  साहीकों  जिनका  पता  हँसारे  वैज्ञानिक  आतामी'से  लगा  सेंक्रते  घटिया

 किस्म  के  कोयले  से  हमें  ब्रढ़िया  क्रिस  का  कीफ्लशा  अभोने  का  प्रवास  करता  भाहिए  ।

 जहां  तक  बिजली  तैयार  करने के  लिए  घटिया  किस्म  के  कौयले  को  शब्यरप्त

 तालबेर  एक  उदाहरण  तालचेर  तामीय  विद्य॒त  केस  के  धारे  प्रें  मै ंपिछले  25  साथों  से  तुन  रहा

 हूँ  ।  इसमें  ऐसे  कोयले  का  इस्तेमाल  किया औ  रहा  है  जिप्तमें  राज को
 भात्रा  अधिक  है  जिसके  कारण

 इते  सभी  तरह  की  समस्याओं  का  सामना  करना  शर्ञ  रहा  है  ।  लेकिन  राज्य  राज्य  विज 8
 बोर्ड  या  केन्द्र  सरकार  इस  समस्या  के  समाधान  के  लिए  कोई  गम्भीर  प्रयास  नहीं  कर  रही  इस

 विशुत  पूलिट  को  स्थापना  अमरीकी  सहायता  कार्यक्रम के
 अन्तर्गत  पंचियें  देशक  के  अन्त  में  की  गई

 थी  और  बंगिसिर का  डिंजार्यत  उंपंलेब्ध  कीयल  के  किस्म  के  अनुरूप  तैयार  किया  गया  मुझे

 बताया  गया  है  कि  अब  प्रेंसिपिटेटर्स  (([०  एस०  की  भरुरत  है  ओ  व्यर्थ  की

 सामग्री  की  पृथक  कर  सकता  तोकि  बाथलर  अधिकतम  तांप  उंत्पमंन  कर  सके  ।  मैं  संमंझता  हैंਂ  कि

 मोर  एस०  ई०  एसे०  ने  बील्टाज  कौ  ई०  एस०  पौ०  के  भार्डर  दिए  पहला  ई०  एस०  पी०  15

 महीने  में  मिल  जाएगा  ओर  बाकौ  तीन  की  सप्लाई  छः  मंहीगे  के  अन्तराल  में  होगी  ।  इसका  मतलब
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 यह  है  कि  सातवीं  योजना  के  तीन  वर्ष  बीत  अतः  समय  का  ही  महत्व  हमें  बहुत  तेजी  से

 काम  करना  और  देखना  होगा  कि  देश  में  उपलब्ध  समूचे  कोयले  का  संरक्षण  तथा  सुधार  किया

 जाए  ओर  उसको  किस्म  में  सुधार  लाया  ताकि  कोयले  से  हम  अधिकतम  लाभ  उठा

 हाल  ही  में  रांची  बोकारो  के  पास  खुली  कोककर  कोयला  खानें  मिली  कहा  जाता  है  कि  यह

 बहुत  बढ़िया  किस्म  का  कोयला  है  |
 केन्द्रीय  इ  घन  अनुसंधान  संस्थान  धनबाद  ने  इसे  उच्च  प्रंड  का

 प्रमाणित  किया  असम  में  भी  कोककर  कोयला  के  मंडार  मिले  अतः  हमें  हन  खानों  का

 विकास  करके  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  हमारे  इस्पात  संयंत्रों  को  बढ़िया  किस्म  का  कोयला

 भिल  सके  ।  परिबहन  व्यय  अधिक  होने  दौजिए  ।  उससे  कोई  फर्क  नहीं  पड़ता  ।  विदेशों  से
 आयात  करने  के  खर्च  को  तुलना  में  यह  खर्च  कुछ  भी  नहीं  है  और  फिर  कोयले  से  सल्‍्फर  को  निकालने

 का  प्रयास  करना  ताकि  बायलरों  में  घल्फर  रहित  कोयला  इस्तेमाल  किया  जा  सके  ।  इस

 पहलू  पर  गंभीरतापूर्वंक  ओर  शीघ्रता  से  विचार  करने  की  जरूरत  है  ।

 कोयला  उत्पादन  बहुत  महंगा  पंड़ता  इसकी  लागत  बढ़  गई  है  ।  मालूम  महीं  लागत  किस

 कारण  से  बढ़ी  है  लेकिन  यह  उतनी  नहीं  हो सकती  जितनी  1940  या  1950  से  शुरू  होने  वाले

 दक्षक  में  क्योंकि  सभी  वस्तुओं  की  कीमतें  बढ़ी  लेकिन  हमें  लागत  कम  करने  का  प्रयास

 करना  हो  सकता  है  घोरी  अधिक  हो  ।  जरूरत  से  ज्यादा  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  गया

 इन  सभी  पहलुओं  पर  गम्भीरता  से  विचार  किया  जाना  ताकि  कोयला-उद्योग  संकट  में

 नहीं  रहे  ओर  इससे  राजकोष  को  फायदा  हो  ।

 यह  एक  ऐसा  उद्योग  है  जहां  कोयले  के  भंडार  पर्याप्त  संख्या  में  हम  हाल  ही  में  देश  में
 कोयले  के  ओर  भंडारों  का  पता  लगाने  में  सफल  हुए  इसलिए  हमें  इस  ईश्वरीय  देन  का  लाभ
 उठाना  चाहिए  ओर  इसका  अधिकतम  उपयोग  का  श्रयास्त  करना  ताकि  हमारी
 व्यवस्था  तेजो  से  प्रगति  कर  सके  और  हमें  भारी  विदेशी  मुद्रा  श्षच  करके  कोयले  के  आयात  के  लिए
 विदेशों  पर  निर्भर  रहने  की  जरूरत  नहीं  पढ़ें  ।

 ॥

 थी  बसुदेव  भाजाय  कोयला  खान  ओर  संशोधन
 विधेयक  छठी  लोक  सभा  की  अधीनस्थ  विधान  सबंधी  सभिति  की  सिफारिश  पर  लाया  गया

 हमारी  राष्ट्रीय  भ्रयंव्यवस्था  में  कोयला  थानों  के  महत्व  को  देखते  भारत  सरकार  ने

 1971  में  कोककर  कोयला  खानों  का  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  लिया  कोयला  खानों  का

 कश्ण  1973  में  किया  गया  था  और  कोल  इंडिया  लिमिटेड  की  स्थापना  1975  में  की  गई  ।  को  यला

 खान  ओर  संशोधन  अधिनियम  1974  में  बना  था  ।

 हमारा  सबसे  महत्वपूर्ण  कार्य  ऊर्जा  के  ल्रोत  के  रूप  में  कोयले  का  संरक्षण  करना  है  ।  जैसा  -

 कि  हम  सभी  जानते  हैं  कि  कोयला  ऊर्जा  का  एक  महृत्वपूर्ण  तथा  निश्शेष  समस्त  विश्य

 में  उपलब्ध  कोयले  का  केवल  0-9  प्रतिशत  ही  भारत  में  उपलब्ध  भारतीय  भू-विश्ञान  सर्वेक्षण

 संस्था  द्वारा  लगाए  गए  अनुमान  के  अनुसार  हमारे  देश  में  1:2  मीटर  मोट।६  और  600  मीटर  बक

 86,4260  लाख  टन  कोयला  का  भंडार  कोककर  कोयला  की  स्थिति  ओर  भी  कम  उक्त

 संस्था  के  अनुसार  कोककर  कोयला  सन्‌  2000  क॑  बाद  3  बरय  तक  चलेगा  तथा  प्रैर
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 कोयला  20  साल  तक  इसीलिए  कोयले  का  संरक्षण  बहुत  जरूरी  लेकिन  क्या  हम  इस
 बारे  में  गंभीर  लाखों  टत  कोयला  चट्टान  के  रूप  में  इन  खानों  में  जमीन  में  दबा  पड़ा  हमारे
 देश  में  ल्वानों  में  गहरी  खुदाई  नहीं  की  जाती  फलस्वरूप  किसी  एक  खान  से  कोयला  निकालने  के

 बाद  उसे  छोड़  दिया  जाता  है  और  बहुत  सारा  कोयला  चट्टान  के  रुप  में  बहीं  रह  जाता  है  भोर

 खानों  की  गेर  कानूनी  ढंग  से  खुदाई  की  जाने  लगती  है  ।  कोयला  खानों  के  राष्ट्रोयकरंण  के  बाद  भी

 इस  पद्धति  का  अभी  भी  खूब  प्रयोग  किया  जाता  खनन  कार्य  अभी  भो  भहे  ढंग  से  होता  है  ।

 अवेज्ञानिक  खनन  काय्य  अभी  भी  चल  रहा  गेर-कानूनी  खनन  कार्य  को  रोका  जाना  चाहिये  ।

 राष्ट्रीयकरण  के  बाद  कोयले  का  उत्पादन  बढ़ा  वर्ष  1974-75  में  कोयला  उत्पादन  884*1

 लाख  टन  गतवर्ष  उत्पादन  1470'5  टन  था  ।  कोयले  का  मूल्य  भी  लगभग  6  गुना  बढ़  गया

 मूल्य  500%  बढ़  गया  है  ।  राष्ट्रीयकरण  के  समय  कोयले  का  औसत  मूल्य  31:63  रुपये  प्रति  टन

 था  भोर  अब  यह  खात  मुहानों  पर  163  रुपये  प्रति  टन  कूल  घाटा  भी  बढ़  गया  अर्थात्‌  यह
 1911.70  करोड़  रुपए  है  ।  इसमें  शक  नहीं  है  कि  कोयले  का  उत्पादन  बढ़ा  है  परग्तु  हम  कोफकर

 कोयले  का  आयात  कर  रहे  हैं  क्योंकि  इस  कोयले  को  आवश्यकता  हमारे  इस्पात  संयंत्रों  में  होती

 प्रतिवर्ष  हम  कोककर  कोयले  का  आयात  कर  रहे  हैं  ।

 भारतीय  भू-वेशानिक  सर्वेक्षण  संस्था  ने  एक  सर्वेक्षण  किया  उन्होंने  एक
 वेदन  भी  प्रस्तुत  किया  उस  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  पुरुलिया  और  बांकेरा  जनपदों  में

 कर  कोयले  के  भारी  मंढार  एक  नई  परियोजना  शुरू  करते  से  हम  कोयले  का  उत्पादन  कर
 सकते  हैं  ओर  हम  आयात  पर  होने  बाले  करोड़ों  रुपये  का  खर्च  अचा  सकते  इस  कींयले  का  हमारे
 देश  में  ही  उत्पादन  किया  जा  सकता  न  केवल  पुरुलिया  ओर  बांकुश  में  बल्कि  राज्य  के  अस्य  कुछ
 भागों  में  भो  कोककर  का  पता  लगाकर  उसका  उत्पादन  किया  जा  सकता  अगर  ऐसा
 किया  जाए  तो  हमें  कोयले  के  आयात  को  जरूरत  नहों  है  ।

 दूसरा  पहलू  यह  जिसकी  कोयला  उद्योग  में  उपेक्षा  की  जा  रही  ओर  वह
 आर०  एण्ड  डी०  तथा  |  हमें  हस  देशं  में  उचित  प्रौद्योगिकी  का  विकास  करना

 क्‍योंकि  जिस  कोयले  का  उत्पादन  किया  जाता  है  उसमें  राख  का  अंदा  बहुत  होता  हमें
 कोयले  में  राक्ष  के  अंश  को  कम  करने  के  लिए  प्रोद्योगिकी  का  विकास  करना  चाहिए  ।  इससे  कोयले

 में  राख  के  अंश  को  कम  किया  जा  सकेगा  तथा  हम  इस्पात,संयंत्रों  की  जरूरत  के  अनुसार  कोयले  का

 उत्पादन  कर  सकेंगे  ।  हम  अच्छी  किस्म  के  कोयले  की  सप्लाई  ताप  बिजलीधरों  को  भी  कर  सकेंगे

 जो  कोयले  की  खराब  किस्म  के  कारण  प्रभावित  हुए  इस  सबके  अनुसन्धान  तथा  विकास

 की  बहुत  आवश्यकता  है  ।

 रानीगंज  कोयला  क्षेत्र  देश  का  सबसे  पुराना  कोयला  क्षंत्र  बहां  कोयला

 निकालने  का  काम  बहुत  समय  पहले  वर्ष  1770  में  शुरू  किया  गया  था  !  यह  क्षत्र  सबसे  बड़ा
 1530  वर्ग  किलोमीटर  ।  और  रानीगन्ज  कोयला  क्षेत्र  में  राष्ट्रीयकरण  से  पहले  और  बाद

 में  भी  कुछ  खानों  को  छोड़  दिया  गया  बेपरवाही  से  छोड़  दिया  गया  तथा  कोयजा  ख्ानों  को  बंद

 करने  जैसे  सुरक्षा  उपायों  को  नहीं  किया  गया  था  ओर  इस  प्रकार  से  ये  क्रोयला  खानें  गै  र-कानूनी
 खनन  के  बडड़े  बन  गए
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 दूसरी  समस्‍या  जिसकी  तरफ  पैंਂ  मंचरी  महोदय  का  ध्यान  घिलाना  चाहता  यह  कह  कोयला

 क्षोशों  में  धंसने  की  समस्या  बहुत  सी  समित्तियां  गठित  की  गई  थीं  जिन्होंनि  धंसने  के

 झतसें  पर  विधार  एक  सप्तिति  घासभानीਂ  समिति  थीं  जिसमे  अपना  प्रतिवेदन  दे  दिया  है  और

 खिहमें  उसते  10  सिफारिशें  की  और  संब्से  अन्तिम  बागचीं  उप-समित्ति  है  जिसने  अपना

 केंदक  1979  में  क्या  था  परन्तु  सभितति  की  सिफारिशों  कोਂ  अभी  तक  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया

 इस  समिति  ने  कोबसा  में  धंसने  कौ  समस्या  पर  गस्‍्भीरता  से  क्चिर  किया  था  और  इस  समित्ति

 ते  कहा  है  कि  166  खतस्माक  स्वान  हैं  और  जिसमें  से 83  अधिक  खंतरमाक  हैं  और  इन  83  में  से

 435  समान  ईस्टले  कोलफील्ड  लिमिटेड में  इन  क्ष  त्रों को  घंसने के  खतरे  से  बचाने  के  लिए  तुरस्त

 कटमਂ  उठाये  जन्‍मे  को  आवश्यकता  मेरे  अनुपूरक  प्रश्न  पर  माननीथ  मंत्री'ने  उत्तर  देते  हुए  कहा

 है  कि  गैर-सरका री  पाटियां  हम  खतरनाक  स्थामों  में
 भौ

 अपने  भवनों  का  निर्माण  कर  रही  मैंने

 जम  क्षेत्र  का  दौरा  किया  है  और  यह  देखा  है  कि  ईस्टर्म  कोफकोस्ड  लिमिटेड  क्वार्टरों  तथा  कार्यालय

 भक्तों  का  लिर्माज  उन  स्थानों  में  कर  रहा  है  जिन्हें  खतरनाक  स्थल  थोधित  कर  दिया  गया  है  ओर

 जोः्घंस  सकते  मैं  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करता  हूं  कि बह  रकम  से  कम  उस  क्षेत्र  का  दोरा

 क्योंकि  समस्या  बहुत  ही  गम्भोर  है  ओर  उन्हें  अधिकारियों  तथा  श्रमिकों  से  मिलकर  यह  देखना

 चाहिए  कि  किस  प्रकार  से  खेती  योग्य  भूमि  भो  धंस  गई

 मसानतीयਂ  मंजी  का  ध्यान  भारत  कोकिन  कोल  लिफमिटेड  में  बड़े  पेमाने  पर  फंसे

 फ्रटायार  की  तरफ  दिलाना  चाहता  एक  बार  उतके  पास  गया  था  तथा  इस  सम्बन्ध  में  मैंने

 एक  पल:भी  लिखा  जिम्र  कर्मकार्यों  ने  कुछ  उल्य  अधिकारियों  के  क्टिद्ध  यह  आरोप

 बग्ाय  बस  सहें  इंछिक  किक्ना  ठीत  यार  कर्मचारियों  को  मनिलस्बित  भी  रखा  गया
 '
 बहुधम्ादार 21:  1965  को  जमशेदपुर  संस्करण  की  बाजार  पत्रिकाਂ  में  छपा
 और  मैं  उस  समाचार  से  यह  उद्धत  करता  हूँ  :--

 प्रतीश  होला  हैं  कि  भारत  कोकिम  कोल  लि०  के  नागरिक  निर्माण  विभाग  में

 को  अपना  आवंटित  कार्य  प्रा  किए  बिना  मुगतान  मिल  जाता

 रखाव  और  ठेकों  दोनों  को  अनुपस्थिति  रख-रखाव  व्यय  से  उन  लोगों  को  पता  चलता

 है  जो  अधिक  दरों  पर  काय  करते  हैं  ।”

 को  मूली  नगर  में  डी०  ब्लाक  के  क्यार्टरों  का  मरम्मत  कार्य  पूरा
 जो  श्री  डी०  एन०  नगर  के  के  पास  बतायी  जाती  इस

 कार्य  को  पूरा  न  करने  की  बात  को  साबित  करती  है  ।”

 अतः  काग्रे  पूरा  करने  से  पहले  मुगतान  गया  था  ।  अधिकारी  वोबी  उत्तरदायी
 जिसके  विरुद्ध  आरोप  लगाया  गया  उन  कर्मचारियों  जिन्होंने  उसके  विद््ध  आारोप  लगाया

 दंडित  किया

 तीन  बर्द  एक  फर्म  के  एक  युवा  लेखा  परीक्षक  की  बड़े  ही  रहस्यमयी
 ढंब  से  हत्या  की  गई  उसको  हत्या  की  गई  क्‍योंकि  उसने  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  के
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 दो  गयी  तथा  उसके  शव  को  रेलवे  लाइन

 >-+--+-  a

 लेखों  में  कुछ  अनियमितताएं  पायी  उसकी  हत्या

 पर  फेंक  दिया  गया

 4

 भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  में  सबंत्र  भ्रष्टाचार  व्याप्त  इसमें  अभी  भी  यह
 भ्रष्टाचार  चल  रहा

 मैं  माननीय  मन्त्री  से इस  मामले  को  देखने  के  लिए  निवेदन  करता  हू  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हु  ।

 उपाध्यक्ष  भ्रहोदय  :  मैं  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  वे  बहुत  ही  संक्ष प  में

 प्रत्येक  सदस्य  केवल  पांच  मिनट  बोले  ।  हमें  अन्य  विधेयकों  पर  भी  विचार  करना  है  ।

 श्री  राम  सिह  यादव  :  मैं  माननीय  मंत्री  द्वारा  पेश  विए  गए  विधेयक  का

 समर्थन  करता  हूँ  ।  विधेयक  का  उद्दं श्य  सरकार  द्वारा  किए  गए  खर्च  वसूल  करना  तथा

 मालिकों  और  खनिकों  से  उत्पादन  शुल्क  वसल  करना

 परम्तु  माननीय  मन्त्री  ने  उन  उद्देश्यों  तथा  कारणों  को  नहीं  दिया  है  कि

 कर्ताओं  तथा  खनिकों  की  तरफ  कितनी  धनराशि  बकाया  है  ।  इस  अधिनियम  में  उहं श्यों  तथा  कारणों

 का  बताया  जानता  परम  अनिवायं  है  कि  सरकार  को  इस  विधेयक  को  संसद  में  पेश  करने  के  लिए

 बाध्य  होने  के  पीछे  क्या  का  रण  थे  और  मेरे  रिचार  में  यह  मंत्रालय  की  गलती  मंत्रालय  को  हें
 देना  चाहिए

 पूर्व  वक्ता  कोयले  के  संरक्षण  की  बका)त  कर  रहे  थे  ।  परन्तु  मेरे  विचार  में  *"

 एक  साननोय  सदस्य  :  यह  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किय्रा  गया

 श्री  राम  सिंह  यादव  :  उदेश्यों  तथा  कारणों  को  विधेयक  में  दिया  जाना  चाहिए  ।

 एक  साननीय  सदस्य  :  वहां  उल्नेख  किया  गया

 ह

 सभा  द्वारा  यथा  पारित  ।

 श्री  रामातहू  यादव  :  इस  विधेयक  में  उहंश्यों  तथा  कारणों  को  कहीं  भी  नहीं  दिया  गया

 है  ।  यहां  तक  कि  विधेयक  के  अन्त  में  भी

 अगला  मुद्दा  है  कि  मानतोीय  मन्त्री  को  ऊर्जा  सम्बन्धी  सनाहकार  बोड  के  प्रतिवेदन  का

 अध्ययन  करना  चाहिए  था  ।

 इस  बोर्ड  ने  अपने  नवीनतम  प्रतिवेदन  में  सरकार  से  सिफारिश  की  है  कि  प्राथमिक  कोयले
 और  वाशरो  प्र  ड  एक  और  दो  का  उत्पादन  किया  जाना  चाहिए  और  कोयले  का  भायात  नहीं  किया

 जाना  चाहिए  ताकि  विदेशी  मुद्रा
 की बचत  की  जा  सके  ।  क्‍या  मैं  माननीय  मन्त्री  स ेजन  सकता  हूं
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 कि  राष्ट्रीय  हित  में  दिये  गये  इस  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  कार्यवाही  करने  हेतु  कौन  सेਂ  कदम  उन्होंने

 उठाये  हैं  ?

 ऊर्जा  सम्बन्धी  सलाहकार  बोर्ड  ने  विशेषज्ञों  की  कि  इस्पात  के  लिए  हमें  आगामी  वर्षों

 में  इंघघ  की  आवश्यकता  को  सिफारिश  की  अतः  बढ़िया  कोककर  कोयले

 तथा  वाशरो  ग्रेड  के  एक  और  दो  का  उत्पादन  बढ़ाया  जाना  1974  से  बढ़िया  कोककर

 कोयला  तथा  वाएणरी  पग्रेष्ठ  एक  और  दो  का  उत्पादन  12  प्रतिशत  गिर  गया  यद्यपि  ग्रंड  तीन

 ओर  चार  के  उत्पादन  में  1974  से  6  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  इसी  कारण  इस  देश  को  करोड़ों

 रुपए  के  मूल्य  का  कोयला  आयात  करना  पड़  रहा  है  ।  उस  धन  को  बचाया  जा  सकता  है  अगर  आप

 बढ़िया  कोककर  कोयला  तथा  वाशरी  ग्रेड  एक  और  दो  का  उत्पादन  इतता  बढ़ायें  जिससे  हमारे

 इस्पात  संयंत्रों  एवं  देश  की  मांग  को  पूरा  किया  जा

 क्या  मैं  यह  भी  माननीय  मन्त्री  को  बता  सकता  हूं  ?  इस्पात  निमणि  के  क्षेत्र  में  विशेषज्ञों  के

 प्रतिवेदन  को  शायद  उन्होंने  पढ़ा  होगा  कि  2040  ई०  के  पश्चात्‌  इस्पात  निर्माण  की  वर्तमान

 प्रौद्योगिकी  बिल्कुल  बदल  जायेगो  ।  कोयले  को  सुरक्षित  रखने  की  आवश्यकता  नहीं  यह  तक

 जो  दूसरी  ओर  से  दिया  जा  रहा  है  कि  कोयला  को  सुरक्षित  रखा  जाना  बेबुनियादी  तथा

 व्यर्थ  नई  प्रोद्योगिकी  में  कोयले  की  आवश्यकता  कम  होकर  न  के  बराबर  रह
 मेरे  विचार  माननीत  मन्त्री  महोदय  हमारी  आवश्यकतानुसार  कोयले  का  उत्पादन  करने  के  लिए
 ठोस  कदम  ताकि  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  की  जा  सके  तथा  आयात  पर  पूर्ण  प्रतिबन्ध  लगाया

 जा  सके  ।

 अगला  मुहा  जिस  पर  मैं  जोर  देना  चाहता  हूँ  यह  है  कि  इस  समय  तोन  कोयला

 रेलवे  विभाग  तथा  विद्युत  विभाग  के  बीच  कोई  तालमेल  नहीं  इन  तीन  मन्त्रालयों  के

 बीच  तालमेल  करने  की  आवश्यकता  यह  बड़े  ही  आश्ययं  को  बात  है  कि  इस  समय  कोयला

 उद्योग  भारी  घाटे  में  चल  रहा  है  क्योंकि  इसने  विभिन्न  राज्य  विद्युत  बो्ों  से अपनी  बकाया  राशि

 बपूल  नहीं  को  3।  1985  को  बकाया  राशि  की  स्थिति  इस  प्रकार  मध्य  प्रदेश

 विद्युत  बोर्ड  बकाया  राशि  न  देने  वालों  को  सूची  में  सबते  ऊपर  है  ।  इपत  पर  28:78  करोड़  रुपये

 की  धनराशि  बकाया  है  ।  बिहार  विद्यूत  बोर्ड  पर  24°15  करोड़  रुपये  की  राशि  बकाया  है  ।  दुर्गापुर
 प्रोजेक्ट  लिमिटेड  द्वारा  कोल  इण्डिया  को  12°89  करोड़  रुपये  देने  हरियाणा  राज्य  विद्यत
 बोर्ड  हारा  कोल  इण्डिया  को  15°46  करोड़  रुपये  देने  हैं  ।  महाराष्ट्र  राज्य  विद्युत  बोर  द्वारा  कोल

 इण्डिया  को  14:74  करोड़  रुपए  देने  दिल्ली  विज्ञ॒त  प्रदाय  संस्थान  को  7:71  करोड़  रुपए  देने

 उड़ीसा  राज्य  विद्यात  बोड  को  695  करोड़  रुपये  देने  हैं  ।  बदरपुर  ताप  विद्युत  सयंत्र  को  6:09

 करोड़  रुपए  देने  मैं  जानता  चाहता  हूँ  कि  मानतोय  मन्‍्त्रो  ने  राज्य  विद्यूत  बोर्डों  से बकाया  राशि

 को  वसूल  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  निस्सनन्‍्देह  माननीय  मन्त्री  को  सभी  महत्वपूर्ण  ताप
 बिजलोघरों  में  एक  माह  के  कोयले  के  भण्डार  का  प्रबःश्न  करने  के  लिए  बधाई  देता  यही  उनकी

 उपभब्धि  *'*
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अगर  विद्युत  बोढों  को  अपनी  बकाया  राशि  देनो  है  तो  उनमें  से  अनेक

 बोर्डों  को  अपना  काम  बन्द  करना  वे  पहले  ही  घाटे  में  चल  रहे  हैं  ।

 भझो  राम  लिह  घादब  :  माननीय  मन्‍्त्ली  को  इन  निकायों  से  भी  बसूली  करने  के  लिए  ठोस

 उपाय  करने  यह  विशेष  संशोधन  बसूली  करने  के  लिए  आप  खानों  के  मालिकों  तथा

 कर्ताओं  से  वसूली  करना  चाहते  आपको  इन  उपक्रमों  तथा  विज्यत  थोड़ों  से  भी  वसूली  करनी

 है  ।

 अन्तिम  बात  जो  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  को  कहना  चाहता  हूं  वह  यह

 है  ।

 आज  लघु  उद्योग  सबसे  अधिक  कठिनाई  में  है  क्योंकि  रेल  मन्त्रालय  और  कोयला  मन्त्रलय

 के  बीच  कोई  समन्वय  नहीं  इस  समय  रेल  मन्त्रालय  उपभोक्ताओं  अथया  परेषितियों  से  जुमने  के

 झूप  में  अतिरिक्त  भाड़ा  वसूल  करता  है  क्‍योंकि  वास्तविकता  यह  है  कि  रेलवे  बेगन  में  अधिकतम

 मात्रा  से  अधिक  कोयला  मेजा  जाता  इसलिए  परेषिती  की  भाड़ा  का  चोगुना  घन  दंड  के  रुप  में

 अदा  करना  पड़ता

 सरकार  को  लग'तार  और  नियमित  रूप  से  विशेषकर  गुजरात  और  राजस्थान  से  शिकायतें

 भेजी  जाती  रही  लघु  उद्योग  एसोतियेशन  ने  आपको  एक  ज्ञापन  दिया  है  जिसमें  यह  अनुरोध
 किया  गया  है  कि  आप  अपने  व्यक्तितयों  से अधिकतम  क्षमता  से  अधिक  कोयला  बंगन  में  ते  भरने  के

 लिए  न  कहें  ।  क्योंकि  रेलवे  बेगन  में  जहां  उसकी  क्षमता  से  अधिक  भार  भरा  गया  कि  रेलवे  परेबिती

 से  चार  गुणे  भाड़े  का  जुर्माना  वसूल  कर  लेती  इसलिए  मेरे  विद्चार  से  रेल  मन्त्रो  से  परामर्श  करके

 इस  समस्या  को  सुलझाया  जा  सकता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोद  7  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।

 श्री  रास  सिह  यादव  :  यह  सम्भव  है  कि  रेलवे  बेगन  में  अधिक  माल  भरने  का  कोई  प्रभाव

 बड़े  उद्योगों  पर  न  पड़ता  किन्तु  वास्तविकता  यह  है  कि  इससे  लघु  उद्योगों  में  लगे  हुए  उच्चमी

 प्रभावित  हो  रहे  हैं  और  उनके  हिनों  की  हानि  हो  रही  '।  माननीय  मंत्री  महोदय  से

 रोध  है  कि  कोयला  खानों  को  यह  भादेश  जारी  किये  जायें  कि  बंगनों  में  उनकी  क्षमता  से  अधिक

 कोयला  न  भरा

 मेरा  दूसरा  सुझाव  यह  है  कि  आपकी  तोलते  की  मशीन  ढंग  से  कार्य  नहीं  कर  रही  है  कपोंकि

 उन्हें  बहुत  पहले  स्थापित  किया  गया  और  उन्हें  अभी  तक  बढ़ाया  नहीं  मया  है  |  कृपया
 मीटरਂ  स्थापित  कोजिए  ओर  रोਂ  की  अनुमानित  लागत  लगभग  15  करोड़  हपये  है  ।

 कोयला  खानों  में  लगाये  जायें  और  उसका  व्यय  भार  रेल  तथा  कोयला  विभाग  मिल

 कर

 इन  सुझावों  के  साथ  मैं  मामनोय  मंत्री  महोदय  को  धन्यवाद  देता  हूँ  ओर  मुझे  आशा  है  कि

 यह  मेरे  सुझाव  पर  सहानुभूति  पूर्वक  विचार
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 उरध्यक्ष  महोंदय  :  श्री  सत्येन्द्र  नारायणसिह  माननीय  सदस्यगण  कूपया  संक्ष  प  में  बोलें  ।

 प्रत्येक  सदस्य  को  केवल  पांच  मिनट  का  समय  आबंटित  किया  जाता

 श्रो  सत्येख्न  नारायण  सिंह  :  उपाध्यक्ष  महोदय  ।  जैसाकि  मंत्री  महोदय  ने  स्वयं

 ही  कहा  यह  बड़ा  ही  अहानिकारक  विधेयक  इसका  प्रयोजन  अधिनियम  की  धारा  4  ओर  8

 में  संशोधन  करने  का  है  क्योंकि  इससे  सरकार  को  भू-राजस्व  के  रूप  में  बकाया  राशि  को  वसूल

 करने  का  प्राधिकार  मिल

 कोयला  एक  समाप्त  होने  वाला  संसाधन  है  ओर  हमारी  अर्थंव्यवस्था  के  महत्वपूर्ण

 क्षेत्र  यथा  ऊर्जा  उवंरक  आदि  इस  पर  निर्भर  ज॑सा  कि  श्री  बसुदेव  ब्राचार्य  ने

 अभी-अभी  बताया  है  कि  हमारे  देश  में  गे  र-को  किंग  कोयले  का  भंडार  100  वर्ष  तक  और  कोकिंग

 कोयले  का  भंडार  50  वर्षों  तक  के  लिए  पर्याप्त  है  बशतें  कि  कोयले  का  उत्पादन  और

 योजना  में  निर्धारित  लक्ष्य  के  अनुसार  किया  जाय  ।  मंत्री  महोदय  को  यह  जानकर  प्र  संनता  होगो  कि

 हम  लोग  ऊर्जा  के  अन्य  साधनों  का  उपयोग  कर  रहे  हैं  और  केवल  कोयला  ही  ऊर्जा  पाने  का  संसाधन

 नहीं  रह  गया  है  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  परमाणु  सौर  ऊर्जा  आदि

 ऊर्जा  के  वेकल्पिक  साधन  होने  के  यह  बहुत  ही  आवश्यक  है  कि  कोयला  उद्योग  के

 सरक्षण  और  विकास  के  लिए  कदम  उठाये

 सर्वप्रथम  माननीय  म.त्री  महोदय  से  मेरा  अमुरोध  है  कि  खानों  के  कायंकरण  की  पर्याप्त

 भाल  करने  ओर  सतकंता  रखने  की  आवश्यकता  मेरा  निवेदन  है  कि  ऐसे  मामले  होते  रहे  हैं

 जहां  कार्य  करने  के  बाद  जानों  में  पर्याप्त  कोयला  छोड़  दिया  गया  है  और  इसलिए  उन  खानों  में

 अवेध  रूप  से  खुदाई  की  जाती  रही  है  क्योंकि  उसमें  पर्याप्त  कोयला  छोड़  दिया  गया  था  ओर  जो

 अनेक  वर्षों  में  समाप्त  हो  पाया  ।

 100  म०  १०

 और  गत  अनेक  वर्षों  से  इन  खानों  में  सुरक्षा  सबंधी  कोई  भी  उपाय  नहीं  किये  गये  हैं  जिसके

 परिणामस्वरूप  दुघंटनायें  भी  हुई  हैं  और  श्रमिकों  की  जानें  भी  गई  हमारी  सरकार  का

 यह  दायित्व  है  कि वह  इस  बात  का  ध्यात  रखे  कि  खातों  की  अवेध  खुदाई  न  की  जाये  ।  यह  बड़े

 दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  यह  कार्य  बड़े  प॑माने  पर  हो  रहा  है  ओर  कोयला  उद्योग  का  अध्ययन  करने

 वाले  एक  सम्बाददाता  के  अनुसार  खानों  को  अवैध  खुदाई  से  सरकारी  राजकोष  को  वर्षभर  में

 300  करोड़  रुपए  की  हानि  होती  भारी  द्याने  उनके  नियन्त्रण  में  नहीं  हैं  किन्तु  उदाहरण  के

 तोर  पर  मैं  कहना  चाहूगा  कि  भारत  सरकार  के  सामने  ही-आपने  समाचार  पत्रों  में  अवश्य  ही
 पढ़ा  ख।नों  की  अवध  खुद।ई  करते  समय  अनेक  खच्चर  दब  गए  ओर  अनेक  व्यक्षितयों  को

 अपनी  जान  गवानी  पड़ी  ।  इश्नलिए  मैं  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहूँगा  कि  इस  बारे  में  आवश्यक

 कायवाही  करने  को  आवश्यकता  है  ।

 एक़  प्रश्त  के  उत्तर  में  मानतीय  मन्त्री  महोदय  ते  इस  सभा  में  हम  लोगो  को  बताया  था  कि

 अवैध  खनन  कार्य  रोने  के  लिए  अपेक्षित  निदेग  जारी  कर  दिये  गए  तो  भी  मुझे  कहते  हुए  दुःख है  J
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 eee है कि खानों का अवध खनन Hig अब भी जारी है। वस्तुतः यह स्वाभाविक हो है क्‍योंकि  दिक्कत

 है  कि  खानों  का  अवैध  खनन  कार्य  अब  भी  जारी  वस्तुतः  यह  स्वाभाविक  हो  है  क्योंकि  दिक्कत

 यह  है  कि  इसमें  कोल  इण्डिया  के  कुछ  कर्मचारियों
 को  मिली  भगत  है  और  कुछ  मामलों  से  इन

 खुदाई  फराने  वालों
 के  साथ  ओद्योगिक  सुरक्षा  बल  के  कुछ  कामिक  भी  भिले  हुए  हैं  ।

 निजी  ठेकैदारों  का  मामला  भी  चिता  का  विषय  बना  हुआ  है  ।  निजी  ठेकेदारी  प्रणाली
 के  कारण  बहुत  अधिक  कदा  उठाईगिरी  और  चोरी  व्याप्त  किसी  विशेष  स्थान  के  लिए  ट्रक
 भरे  जाते  हैं  और  उनमें  से  अनेक  ट्रक  किसी  अन्य  स्थान  में  भेज  दिये  जाते  हैं  और  वहां  खाली  कर

 दिये  जाते  इसके  अतिरिक्त  वास्तव  में  आशा  तो  अच्छे  किस्म  के  कोयले  लदान  को  जातो  है

 किन्तु  उपभोक्ताओं  को  घटिया  किस्म  का  कोधला  सप्लाई  किया  जाता  कोयला  उपभोक्ता

 एसोसियेशन  एक  ज्ञापन  दिया  था  जिसमें  यह  शिकायत  की  गई  थी  कि  इस  प्रकार  के  भ्रष्टाचार

 को  रोकने  तथा  घटिया  किस्म  के  कोयले  की  सप्लाई  को  रोकने  के  लिए  कोई  प्रभावशाली  कदम

 अभी  तक  नहीं  उठाय  गए  मन्त्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  प्रकार  के  भ्रष्टाचार  को

 रोकने  के  लिए  पर्याप्त  कदम  उठाए  मन्त्री  महोदय  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  विद्युत

 बोर्डों  तथा  तापीय  विद्युत  संयंत्रों  से  भी  यह  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  कोयले  में  25  प्रतिश्षत  से

 अधिक  राख  मिलाने  के  अलावा  कोयले  में  पत्थर  के  टुकड़े  भी  मिलाये  जाते  रहे  हैं  जितके

 स्वरूप  मशीनों  को  नुकत्तान  हुआ  इस  सभा  में  ही  मेरे  एक  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  तरकालीन

 मन्त्री  श्री  पी०  शिवणंकर  ने  यह  स्वीकार  किया  था  कि  इस  प्रकार  को  प्रक्रिया  विद्यमान  है  ओर  हसे

 रोकने  के  लिए  हर  सम्भव  प्रयत्न  किये  जा  रहे  मेरा  सुझाव  है  कि  कोयले  का  लदान  करते  समय

 कड़ाई  के  साथ  पयंवेक्षण  किया  जाए  जिससे  कि  इस  प्रकार  की  मिलावट  को  रोका  जा  सके  ।

 की  ऊर्जा  नीति  समिति  ने  दो  सुझाव  दिये  पहली  सिफारिश  यह  थी

 कि  कोयला  खानों  में  प्रज्वलित  आग  को  बुझाया  जाय  ।  मेरे  विचार  से  अग्नि  को  बुआने  के  उपाय

 किये  जा  रहे  कुछ  आग  तो  गत  30  से  40  वर्ष  से  भी  अधिक  सनय  से  प्रज्वलित  इसे  मैंने

 स्वयं  देखा  ऐसा  कहा  जाता  है  कि  आन्तरित  दहन  के  आग  धधक  उठती

 आग  के  ओर  प्रज्वलन  को  रोकने  के  पर्याप्त  सावधानी  बरतनी  गेस-युकत  खानों  में  इसका

 खतरा  अधिक  होता  है  और  इसके  बारे  में  बहुत  अधिक  स!वधानी  बरतनो  होती  है  आग  के  आकस्मिक

 रूप  से  प्रज्वलित  होने  से  रोकने  तथा  उससे  होने  वाली  जीवन  को  क्षति  को  रोकने  के  सभी  प्रकार  के

 उपाचारात्मक  उपाय  किये  जाने

 आस-पास  रेत  का  अभाव  होता  भराई  के  लिये  रेत  को  आवश्यकता  पड़ती

 रेत  के  लिए  ठंके  ग॑  र-सरकारी  ठंवेदारों  को  दिये  गए  इसमें  भी  बड़ी  हेरा-फंरी  चल  रही

 अधिक  रुपयों  का  बिल  बनाया  जा  रहा  वे  ट्रक  लाते  हैं  तो  200  ट्रकों  का  बिल  प्रस्तुत
 करते  हैं  ।  इसकी  जांच  करने  के  लिये  भेजे  गए  एक  लेखा  परीक्षक  को  अपनी  जान  से  हाथ  धोना

 पड़ा  था  ।  इस  सभा  में  जिस  माफिया  दल  का  उल्लेख  किया  जाता  है  वह  वहां  कार्यरत  है  ओर

 उसके  विरुद्ध  कोई  कारगर  कदम  नहीं  उठाये  गए

 कोल  इंडिया  के  अव्यक्ष  श्री  गुजराल  ने  इन  सब  व्यकितयों  से  निपटने  के  लिए  कुछ  कदम

 उठाये वह कुछ कर सके थे । उनका कार्य चालू रखा जाय । वे लोग सभी प्रकार के ठेके ले 95
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 लेते  हैं  और  किसी  को  भी  उत्तमें  प्रवेश  नहीं  करने  कम  भार  लदान  अधिक  राशि  का

 बिल  बनाना  आदि  जैसे  बहुत  से  कदाचार  चल  रहे  जिसके  परिणाम  स्वरूप  राष्ड्रीयकरण  के

 बाद  से  कोयले  के  मूल्य  में  पांच  बार  वृद्धि  किये  जाने  के  बावजूद  कोयला  उद्योग  का  कुल  घाटा

 1100  करोड़  रुपया  हो  गया  यह  हम  सभी  के  लिए  चिता  का  विषय  है  ओर  इसके  बारे  में

 माननीय  मंत्री  महोदय  से  मेरा  विनम्र  निवेदन  है  कि  इन  अवांछतोीय  असामाजिक  तत्वों  को

 जबरदस्ती  ठेके  लेने  से  कदाचारों  में  लिप्त  होने  से तथा  कोयले  को  चोरी  करने  तथा  अवध  कोयला

 खनन  को  रोकने  के  लिए  कोयले  उद्योग  के  कार्यंकरण  को  सुधारने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठ।ने  की

 ओर  ध्यान  दिया  जाय  ।  अवध  ढग  से  खनन  किया  जा  रहा  है  जिसके  कारण  पूरे  क्षत्र  का

 वातावरण  बिगड़  रहा

 अतः  मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  गंत्री  महोदय  इस  पर  ध्यान  देंगे  तथा  इन  अवध  कार्थों

 को  रोकने  के  लिए  हर  सभव  कदम  उठायेगे  तथा  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  उपभोक्ताओं  तथा  राज्य

 बिद्युत  बोडों  को  अच्छे  किस्म  का  कोयला  प्राप्त  हो  सके  ।  विद्युत  बो्ों  को  पत्थर  मिला  मिलाकर

 काला  कोयला  सप्लाई  किया  जा  रहा  है  जिसके  कारण  जनरेटर  तथा  अन्य  उपकरण  क्षतिग्रस्त  हो
 जाते  हैं  भोर  बिगड़  जाते  मेरे  प्रित्र  श्री  दामोदर  पांडे  न ेबताया  था  कि  उत्तरी  करणपुरा  क्षंत्र

 में  कोयले  का  भंडार  सर्वाधिक  है  खानों  के  मुहानों  से  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  कोयला  ले  जाने  में

 रेल  विभाग  समर्थ  नहीं  है  जिसके  परिणामस्वरूप  खानों  के  मुहानों  पर  बहुत  भारो  मात्रा  में  कोयला

 जमा  हो  गया  उनका  सुझाव  है  कि  करणपुरा  क्षत्र  में  खानों  के  मुहानों  के  पास  तापीय  विद्यत
 केन्द्र  स्थापित  किए  जायें  ।  में  अनुरोध  करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  इस  विषय  को

 पड़ताल  करायें  क्योंकि  इससे  परिवहन  व्यय  भी

 यह  स्वीकार  किया  गया  था  कि  खानों  के  मुहानों  क ेपास  लगभग  300  लाख  टन

 कोयला  जमा  है  और  रेलवे  उसकी  ढुलाई  में  असमर्थ  रेलवे  की  वत्त  मान  क्षमता  लगभग  90  से

 95  हजार  टन  तक  ढोने  की  जम्यो  गाड़ी  चलाने  के  बारे  में  इस  सना  में  पूछे  गये  मेरे  ताराकित
 प्रश्न  के  उत्तर  में  सरकार  ने  कहा  था  कि  रेलवे  1000  टन  तक  का  वजन  ढोने  वाली  रेलगाड़ी

 चलाने  का  प्रायोगिक  परीक्षण  कर  रही  यदि  यह  संभव  हो  सका  तो  मुझे  आशा  है  कि  बहुत  ही
 कम  समय  में  एकत्र  मुहानों  पर  एकत्र  कोयले  की  ढुलाई  हो  जायेगी  ।  इसलिए  मुझे  आशा  है  कि  यह
 कार्य  सम्पन्न  होगा  ओर  साथ  हो  माननीय  मंत्री  श्री  दामोदर  पांडे  के  सुझाव  पर  भी  विचार

 इन  शब्दों  के  साथ  में  विधेयक  का  समर्थन  करता

 *भ्रो  एस०  तंगराजु  :  माननीय  उपाध्यक्ष  अपनी  पार्टी  अखिल  भारतीय
 अस्मा  द्रविड़  मुन्मेत्र  कजगम  को  ओर  से  कोयला  खान  और  संशोधन

 1985  पर  कुछ  शब्द  कहने  के  लिए  में  खड़ा  हुआ  जंसा  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  अपने

 प्रारंभिक  भाषण  में  कहा  था  यह  विधेयक  एक  अनपकारक  विधेयक  है  और  मैं  इसका  पूर्ण  हृदय  से
 समथंन  करता  हूं  ।  1973  में  देश  की  सभी  कोयला  थानों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  था  और

 अब  देश  में  कोयला  खानों  के  संरक्षण  ओर  विकास  का  पूर्ण  उत्त  रदायित्व  केन्द्रीय  सरकार  पर
 न-त>->नननतदततननत  न  तन  तल  भावण  लननदवल  वन  नी  न  ता  क्‍भतख+3त38नतनतनतननननततनलतनलनतन  न  +जननलओ>-._ह+तवतज_..न०॒..

 ७ हमिल में दिये मये भावण के अंग्रेजी अमुवाद का हिन्दा रूपान्तर । 46
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 यह  बहुत  अधिक  चिन्ता  का  बिषय  है  कि  कोयला  खानों  के  मुहानों  पर  लगभव

 500  करोड़  रुपए  का  कोयले  का  भण्डर  एकत्र  है।आप  मेरी  इस  बात  से  सहमत  होंगे  यदि  मैं  यह

 कहूं  कि  यह  बड़े  दुःख  का  विषय  है  कि  इतना  अधिक  कोथला  पास  में  होते  हुए  भी  दक्षिणी  राज्यों  में

 कोयले  को  भारी  कमो  उदाहरण  के  तौर  पर  बिजली  उत्पादन  के  लिए  बहुत  अधिक  मात्रा  में  कोयले

 की  आवश्यकता  पड़ती  है  ।  तमिलनाडु  में  जितनी  बिजली  का  उत्पादन  होता  है  उसमें  से  70  प्रतिशत

 बिजली  तापीय  केन्द्रों  स ेऔर  शेष  30  प्रतिशत  पन  विद्युत  परियोजनाओं  तथा  अस्य  साधनों  से  प्राप्त

 होती  तमिलनाडु  के  तापीय  विद्यत  केन्द्रों  क ेलिए  अपेक्षित  कोयला  उत्तरी  राज्यों  से  प्राप्त  होता

 है  ।  तुतीहोरिक  सुपर  पावर  स्टेशन  के  लिये  कोयला  उड़ीसा  के  तलचर से  प्राप्त  होता  कोयला

 समुद्र  के  रास्ते  से लाया  जाता  कोयला  रेल  द्वारा  नहीं  लाया  जा  सकता  है  क्योंकि  सर्वप्रथम  तो

 पर्याप्त  बंगन  ही  नहीं  है  ओर  दूसरे  यह  कि  परिवहन  पर  अधिक  लागत  आती  है  ।

 केरद्रीय  सरकार  इस्पात  और  सीमेंट  के  परिवहन  पर  रियायती  भाडा  दरें  मुहैया  कर  रही

 है  ।  ऐसी  रियायती  दरें  कोयला  ढोने  पर  उपलब्ध  नहीं  रेल  के  हारा  कोयला  लाने  पर  राज्य

 बिजली  बोर्डों  को  भारी  खर्चा  उठाता  पड़े गा  |  तब  राज्य  बिजली  बोर्डों  को  सस्ती  दरों  पर  बिजली

 करना  महंगा  पड़ता  है  |  मैं  मांग  करता  हूं  कि  रेल  से  कोयला  की  दुलाई  के  लिए  रियायती

 भाड़ा  दर  होनी

 मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  मंत्री  मेरे  साथ  सहमत  होंगे--यदि  मैं  यह  कहता  हुं  कि  ताप

 बिजली  घरों  के  पास  पर्याप्त  मात्रा  में  कोयले  का  स्टाक  होना  चाहिए  ताकि  बिजली  के  उत्पादन  में

 दइकावट  न  आए  ।  अदकिस्मतों  से  कभी-कभी  ताय  विजलीपघरों  के  पास  दो  दिन  के  लिए  भी  कोयले

 का  स्‍्टाक  नहीं  होता  जेसाकि  देश  के  एक  भाग  में  बार-बार  बाढ़  आती  है  ओर  दूसरे  भाग  में

 बार-बार  सूखा  पड़ता  उत्ती  प्रकार  एक  तरफ  तो  हमारे  पास  कोयले  की  प्रच॒ुरता  है  और  दूसरी
 तरफ  कोयले  की  बहुत  कम  सप्लाई  कोयले  की  सप्लाई  को  निरन्तर  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 तमिलनाडु  सरकार  ने  केन्द्र  से  तीन  पोत  लेने  की  अनुमति  मांगी  थी  ।  केन्द्र  सरकार  ने  केवल  एक  पोत

 लेने  की  अनुमति  दी  मैं  इस  अवसर  पर  यह  मांग  करता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  तमिश्षनाड
 सरकार  के  दो  ओर  पोत  खरीदने  की  अनुमति  दे  ताकि  ताप  बिजलीघरों  के  लिए  कोयले  की  कमी

 इसी  तरह  सप्लाई  किए  गए  कोयले  की  किस्म  बहुत  घटिया  तमिलनाडु  राज्य  बिजली

 बोर्ड  राज्य  को  सप्लाई  किए  गए  कोयले  में  से  1000  टन  पत्थर  को  निकाल  रहा  है  |  कोयले  में

 राख  का  अंश  भी  बहुत  अधिक  होता  इससे  स्वाभिक  है  कि  ताप  बिजलोघरों  के  उपकरणों  में

 खराबी  उत्पस्तन  होना  स्वाभाविक  ताप  बिजलीवर  अधिकतम  क्षमता  पर  बिजली  पंदा  नहीं  कर

 सकते  इसी  कारण  तमिलन'डु  सरकार  ते  आस्ट्रेलिया  से  उच्च  किस्म  का  5  लाख  टन  कोयला

 आयात  करने  को  अनुमति  मांगी  थी  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  आस्ट्रं  लिया  से केवल  एक  लाख  टन  कोयले

 के  आयात  करने  की  अनुमति  दी  है  ।  मैं  आस्ट्र लिया  से  उच्च  किस्म  के  कोयले  के  शेष  4  लाख  टन

 के  आयात  करने  के  लिए  केन्द्र  की  अनुमति  के  लिए  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता

 हमारी  अर्ंब्यकस्था  का  एक  प्रमुख  क्षेत्र  है  ब्ष  1972  भर  1985  के  बीच  की
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 में कोयले को कीमतों में  ््््रय  तन
 अवधि  में  कोयले  को  कीमतों  में  6  बार  वृद्धि  की  गई  इसकी  कोमत  47'50  रुपए  प्रति  टन  से

 बढ़कर  183  रुपए  प्रति  टन  हो  गयी  इसके  परिणामस्वरूप  बिजली  की  दरें  भी  बढ़ानो  पड़ी  हैं  ।

 इससे  अन्य  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्य  अनिवार्य  रूप  से  बढ़  जाते  कोयले  के  मूल्य  को  बढ़ाने  से

 पहले  मंत्री  महोदय  को  इस  पहलू  पर  भी  ध्यान  देना  यदि  माननीय  मंत्री  500  करोड़  रुपए
 के  मूल्य  के  कोयले  के  जमा  स्टाक  की  सप्लाई  जरूरत  मंद  स्थानों  को  सुनिश्चित  करते  हैं  तो  उन्हें
 कोयले  के  मूल्य  बढ़ाने  की  आवश्यकता  नहीं  होगी  ।

 मुझसे  पहले  बोलने  वाले  माननीय  सदस्यों  ने  कोयले  की  कीमतों  में  47:50  रुपए  प्रति  टन

 से  183  रुपए  प्रति  टन  तक  की  वृद्धि  क ेबावजूद  कोल  इंडिया  लिमिटेड  के  1100  करोड़  रुपए  से

 अधिक  के  संचित  घाटे  का  उल्लेख  किया  था  ।  उन्होंने  गैर  कानूनी  ढंग  कोयला  निकालने  तथा

 भारी  मात्रा  में  कोयले  की  चोरी  का  भी  जिक्र  किया  मुझे  विश्वास  है  कि  मेरे  मित्रों  द्वारा  उठाए

 गए  मुद्दों  पर  माननीय  मंत्री  ध्यान  भाषण  समाप्त  करने  से  पहले  मैं  उनसे  तमिलनाडु  में  ताप
 ेवक्सक

 बिजली  षरों  में  पर्याप्त  मात्रा  में  कोयले  की  सप्लाई  मनिश्चित  करने  का  अनुरोध  करता  केवल

 तभी  तमिलनाडु  सरकार  राज्य  में  बिजलो  की  अत्यधिक  कभी  की  समस्या  का  समाधान  कर  सकेगी  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 झो  हरोश  राबत  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मम्त्री  को  इस

 बात  के  लिए  धन्यवाद  देना  चाहता  हू  कि  उनके  प्रयश्नों  से  इस  वर्ष  रिकार्ड  कोयले  का  उत्पादन

 हुआ  है  ।  1952  में  हमने  36  मिलियन  टन  से  यात्रा  प्रारम्भ  की  थी  श्लौर  आज  लगभग  हम  147

 मिलियन  टन  कोयला  उत्पादित  कर  रहे  मैं  समझता  यह  अपने  आप  में  एक  शानदार  रिकार्ड

 इसके  लिए  जहां  माननीय  मन्त्री  जो  बधाई  के  पात्र  मैं  कोयला  क्षेत्र  में  काम  करने  वाले

 आफिसरों  और  पूरी  मशीनरी  को  इसके  लिए  बधाई  देना  चाहता  हूं  ।

 दूसरी  जिसके  लिए  माननीय  मंत्री  जी  बधाई  के  पात्र  पहली  बार  यह  देखने  को

 मिल  रहा  स्टील  और  रेलवे  विभागों  में  बहुत  अच्छा  कोआडिनेशन  पहले

 यहां  कई  बार  इस  सम्बन्ध  में  शिकायत  होती  थी  और  यह  उसी  का  परिणाम  है  कि  आज  थमंल

 पावर  प्लान्ट्स  में  उनकी  कंपेसिटी  का  यूटिलाइजेशन  बढ़ा  हुँ  और  क्षेत्रों  की  बात  छो  उत्तर  प्रदेश

 में  जहां  मिनिमम  वहां  भी  इसमें  बढ़ोतरी  हुई  है  ।  लेकिन  मैं  एक  निवेदन  करना  चाहता  इस

 कोआडिनेशन  को  और  ज्यादा  इफेक्टिव  बनाने  के  लिए  इसको  लोअर-लंवल  पर  ले  जाने  की

 आवश्यता  है  ।  हायर  लैवल  पर  मोनिर्टारग  होना  चाहिए  कि  कंसे  उसको  इफंक्टिव  और  पपंजफुल
 बनाया  जाए  तथा  इसके  लिए  लोअर  लैवबल  पर  मोटिग्स  होनी  आप  इस  ब।त  को  अवश्य

 मानेंगे  कि  इस  क्षत्र  में  बहुत  ज्यादा  सुधार  की  गुंजाइश  है  ।

 आज  हमारे  पिट-हैड्स  पर  करीब  3]  मिलियन  टन  स्‍्टाक  पड़ा  हुआ  है  ।  शायद  इधर  कुछ
 घटा  लेकिन  मैं  जिस  बात  को  निवेदन  करना  चाहता  इससे  काफी  नुकमान  हो  रहा  काफी
 पावर  प्लान्ट्स  की  यह  शिकायत  है  कि  उनके  पास  एक  महीने  का  स्‍्टाक  होता  लेकिन
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 अप  छोके वास्तव  में  एक  महीने  का  न  होकर  दो-पांच  या  दस  दिन  का  है  और  जिसमें  कभी  भी  कमी  पेढा  हो

 सकती  है  |  दूसरी  तरफ  आपके  पिट  हैड्स  पर  स्टाक  पड़ा  रहे'*'तो  इस  के  लिए  रेलवे  मिनिस्ट्रो  से

 बात  करके  इसको  कंसे  रिड्यूस  किया  कौन  से  ऐसे  तरीके  हो  सकते  उस  विषय  में  आपको

 विचार  करना  चाहिए  ।  >

 सवा

 कोलमाइंत  का  कम्जवेंशन  ओर  डेवलपमेंट  हमारे  जैसे  देश  के  लिए  बहुत  जरूरी  जिस  प्रकार

 की  हमारी  डेवलपिंग  एकोनामी  इस  एकोनामी  में  पापूलेशन  का  प्रेसर  हमेशा  मना  रहेगा  तो  मैं  यह

 समझता  हूं  कि  जब  तक  हम  इसके  विषय  में  लॉग-टमं  प्रोस्पेक्टिव  प्लानिंग  नहीं  तो  काम  महीं

 चलेगा  ।  यदि  बराबर  कोयले  पर  दबाव  बनाए  रखेंगे  और  जिस  तरीके  से  स्टील  प्लास्ट्स  के  लिए

 फर्टीलाइजर्स  प्लान्ट्स  के  लिए  और  पावर  प्लान्ट्स  के  बराबर  इस  पर  जोर  दे  रहे  तो  इससे

 काम  चलने  वाला  नहीं  हमारे  कई  सदस्यों  ने  इस  बात  को  बरायर  कहा  है  कि  हमारे  देश  में  जो

 कोयले  का  स्टाक  बह  90  वर्ष  तक  चलने  वाला  है  और  मैं  यह  समझता  हूं  कि  जो  हमारे  देश  की

 एकोनामी  उसमें  90  वर्ष  तक  नहीं  बल्कि  आगे  आने  बाले  कई  सो  वर्ष  तक  हमको  कोयले  AT  जरूरत

 पड़ेगी  और  जिस  तरोके  से  हमें  कोयले  को  एक्सट्रव्ट  करना  पड़  रहा  है  ओर  सातवी  पंचवर्षोय  योजना

 में  हो आपको  240  मिलयन  टन  कोयले  की  जरूरत  उस  हिसाब  से  मुझे  तो  नहीं  लगता  कि  यह

 कोयला  90  साल  भी  चल  पाएगा  ।  सारे  सदस्यों  ने  इस  बात  पर  जोर  दिया  है  कि  दूसरे  सोसेज  को

 भी  हमें  देखना  चाहिए  और  मैं  निवदन  करना  चाहूंगा  कि  जितने  सोर्सेज  हो  सबते
 उन

 सबका

 आर्डनिशन  होना  चाहिए  ताकि  कोयले  के  ऊपर  भार  को  कम  किया  जा  मैं  माननीय  मंत्री

 जी  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  इस  दिशा  में  उनको  विचार  करना  चाहिए  ।

 1.20  भर ०  प०

 बसब  राजेश्वरी  पोठासोन  हुईं  ]

 हमें  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  में  जेसा  मैंने  पहले  निवेदन  किया  240  मिलियन  टन  कोयला

 पावर  तैकक्‍्टर  के  लिए  हमको  100  मिलियन  टन  कोयला  चाहिए  और  स्टील  सेक्टर  के  लिए

 140  मिलयन  टन  कोयला  चाहिए  लेकिन  स्टील  सेक्टर  के  लिए  हमें  जितना  कोयला  बह

 हमको  बाहर  से  मंगाना  पड़ा  रहा  है  ।  बाहर  से  कोयला  मंगाने  की  जरूरत  को  कम  करने  के  लिए  हमें
 कोशिश  करनी  चाहिए  वायलस  को  बी०  एच०  ई०  एल०  ने  जिस  तरीके  से  हम्प्रब  किया  है  तो

 उसमें  एश  कन्टेंट  वाले  कोयले  को  भी  हम  खपा  तो  अच्छा  होगा  ।  मैं  समझता  हूं  कि  हसके
 ऊपर  बराबर  रिसर्च  होनी  जिस  प्रकार  से  बी०  एच०  ई०  एल०  ने  थमंल  प्लान्ट  के  लिए
 नये  टाइप  के  वायलर  सप्नाई  करने  की  बात  कही  उसी  प्रकार  से  स्टोल  पावर  प्लाम्ट  के  लिए  भी

 कोई  नया  तरीका  निकाल  सकते  हैं  ताकि  अधिक  सल्फर  कन्टेंट  वाले  कोयले  को  भी  हम  अपने  यहां

 यूटीलाइज  कर  सके  ।

 इस  समय  कोयले  का  सबसे  ज्यादा  नुकासान  जो  हो  रहा  वह  भाग  लगने  से  हो  रहा  है
 ओर  इस  समय  90  मिलियत  टन  नष्ट  हो  रहा  है  और  मैं  तहीं  समझ  पाता  कि  शाष्ट्रीयकरण
 से  पहले  जिस  प्रकार  की  स्थिति  थी  उसमें  बहुत  ज्यादा  सुघार  भाषा  हो  ।  यहु  जहरी  है  कि  गये
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 कोलफील्ड्स  में  ओग  का  प्रभाव  उतना  नहीं  है  मगर  जो  पुरानी  कोलफोल्ड्स  हैं  जो  प्राइवेट

 माइनस  के  पास  पहले  उतमें  भाज  भी  आग  लगती  है  और  इससे  बहुत  बड़ा  नुकसान  हमारे  देश

 का  हो  रहा  है  ।  इसके  लिए  कोई  लांग-टमं  प्लान  होना  चाहिए  भोर  एक  टाइम  बाऊण्ड़  प्रोग्राम

 होना  जिससे  कोयले  में  आग  लगने  को  मचाया  जा

 हमारे  यहां  इल्लीगल  माइनिंग  से  जो  नुकसान  हो  रहा  उसकी  तरफ  मैं  माननीय  मन्‍्त्री

 जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  300  करोड़  रुपये  का  नुकसान  इससे  होता  हमारे
 माननीय  सदस्य  श्री  एस०  एस०  सिस्हा  ने  कोयले  को  चोरी  के  विषय  में  बड़ी  डिटेल  में  बातें  बताई  ।

 मैं  महज  इतनी  रिगवेस्ट  आपसे  करना  चाहूंगा  कि  हम  क्या  कोई  प्रोटेक्टिव  फोर्स  अपनी  कोलमाइन्स
 पर  नहीं  बना  सकते  और  उस  पर  आपका  पूरा  कन्द्रोल  हो  ।  वह  इस  बात  को  देख  सके  कि  कोयले  की

 चोरी  न  हो  ।  माफिया  गेंग  और  दूसरी  बातें  जो  माननीय  सदस्यों  ने  कही  हैं  उन  सबमें  न  जाकर  मुझे
 केवल  इतना  निवेदन  करना  है  कि  आपको  इस  विषय  पर  ध्यान  देता  चाहिए  ।

 आपका  करोड़ों  रुपया  इस  समय  अलग-प्रलग  ग्राहकों  के  ऊपर  बकाया  है  और  अधिकांश

 ग्राहक  आपके  पब्लिक  अण्डरटकिस्स  के  हैं  चाहे  वह  स्टेट  की  हों  या  सेंट्रल  गवरनंमैंट  की  ।  उनसे  आप

 टाइम  पर  पैसा  रियेलाइज  नहीं  कर  पा  रहे  यह  जो  एमेंडिग  बिल  आप  लाए  यह  परपजफुल
 होता  यदि  आप  अपने  ग्राहकों  को  किस  तरह  से  पैसा  रियेलाइज  उसके  बारे  में  कुछ  सुझाव
 ले  कर  आते  |  उन  पर  आपका  काफी  रुपया  बाकी  है  ओर  इससे  आपको  बहुत  नुकसान  हो  रहा  है  ।

 नुकसान  को  कम  करने  के  लिए  आप  कीमतें  बढ़ाते  जा  रहे  सातवीं  योजना  के  बकिंग  ग्रुप  ने

 कौल  इंडस्ट्री  के  लिए  (4,410  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  धनराशि  की  मांग  की  है  ओर  इतनी  विशाल

 धनराशि  आप  खर्च  करने  जा  रहे  है  ओर  दूसरी  तरफ  नेशनल  एक्सचेकर  को  उसका  रिटने  कुछ  नहीं
 देते  तो  मैं  समझता  हु  कि  आप  जैसे  आप  जंसे  ताकतवर  मिनिस्टर  के  लिए  जो  कि

 पब्लिक  अण्ड  रटेकिग्स  का  इतना  बड़ा  वकील  एक  चेलेन्ज  अगर  प्लानिंग  कमीशन  ने  आपको

 इतना  पैसा  दे  दिया  और  हमारी  शुभकामनाएं  हैं  कि इतना  पैसा  दिया  जाए  तो  क्‍या  आप  सातवों

 योजना  में  रिटर्न  के  तौर  पर  10  परसेंट  या  11  परसेंट  लेकर  देंगे  ?  यह  काम  तभी  हो  सकता  है
 जब  आप  क्षमता  को  को  बढ़ायेंगे  और  अपनी  क्वालिटी  को  इम्प्रूव

 इन  शब्दों  के  साथ  में  इसका  समर्थन  करता  हु  ।

 श्री  राज  कुमार  राय  सभापति  मैं  आपका  आभारी  हू  कि  आपने  मुझे
 इस  बिल  का  समर्थन  करने  का  मोका

 कोयला  हमारे  देश  की  इकोनोमी  में  इतना  महत्वपूर्ण  है  कि  इसे  हम  ब्लेक  डायमण्ड  कहते
 हमारे  माननीय  श्री  साठे  जी  जो  कि  मन्त्रिमण्डल  के  अत्यधिक  मन्च्रियों  में

 से  एक  इस  बिल  को  लेकर  आये  उन्होंने  कोयले  की  बकाया  की  वसूलो  लेंड  रेवेन्यू  के  तोर  ५

 बसूल  करने  का  जो  एक  उपक्रम  रखा  है  वह  बहुत  ही  सराहुनीय  इससे  बहुत  पैसा  आ  सकेगा

 जैप्ता  कि  मेरे  पूर्व  वक्ता  ने  बताया  कि  हमारी  जो  पब्लिक  अण्डरटेकिंग्स  हैँ  अगर  उससे  भी  पैसे  को

 बसूली  समय  पर  हो  सके  ओर  वे
 भी  इस  परव्यम  में  आ  सके  तो  इससे  भी  बहुत  लाभ  होगा  ।  जो
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 बकाया  राशि  पड़ी  हुई  वह  अगर  समय
 पर  प्राप्त  होती  रहे  तो  उससे  काम  करने  में  बहुत  सफलता

 प्राप्त  हो  सकती  है  ।

 मान्यवर  जहां  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  और  मन्त्री  जो  के  व्यक्तित्व  और  दक्षता

 की  सराहना  करता  हूं  वहां  मैं  अपने  कुछ  सुझाव  भी  देना  चाहता  हू  ।

 कोल  एक  एग्जोस्टेबल  आइटम  है  ।  जो  कि  आज  कल  रहे  ना  परसों  रहे  ना  रहे  ।

 यह  आगे  खत्म  होने  बाली  आइटम  इसलिए  यह  बहुत  ही  भावश्यक  है  कि  हसका  उपयोग  हम

 बहुत  ही  सावधानी  के  साथ  करें  ।  आजकल  कोयले  की  खुदाई  बहुत  उत्साह  के  साथ  हो  रही  है  ।

 कोयले  की  खुदाई  होना  अच्छी  बात  है  लेकिन  हमें  कोयले  का  उतना  ही  उपयोग  करना  चाहिए  जितनी
 कि  आवश्यकता  जेसे  कि  हमें  थरमल  पावर  के  उत्पादन  के  लिए  कोयले  का  उपयोग  करना

 आवश्यक  उसके  लिए  हमें  करना  चाहिए  जिससे  कि  हमारी  थरमल  पावर  जेनरेट  हो  सके  ।  हमें

 इसका  उपयोग  करते  समय  इस  बात  का  भो  ध्यान  रखना  है  कि  आगे  कोयले  के  स्रोत  निरन्तर  कम

 होते  जायेंगे  । अगर  हम  कोयले  का  उपयोग  अन्य  दूसरे  अनावश्यक  कामों  में  भी  करने  लगें  तो  ये  ब्नोत

 जल्दी  खत्म  हो  जायेंगे  ।  इसलिए  मेरा  भाग्रह  है  कि  इसको  बिल्कुल  जरूरी  आइटम  पर  ही  खब  किया

 इसके  लिए  अगर  कोई  बिल  आप  ला  सके  कि  कोयले  का  खर्च  जरूरी  आइटम  पर  ही  होगा
 तो  अच्छा  होगा  ।

 कल  को  कोवले  की  भी  दिवकत  हो  सकती  बिजली  की  भी  दिवकत  हो  सकती  पता

 नहीं  इनकी  दिक्कत  होने  पर  वेजश्ञानिक  क्या  नई  चीज  खोज  कर  लाएं  ।  लेकिन  हमें  देश  के  हित  में

 अभी  से  काशस  होकर  चलना  पड़ेगा  और  को  के  उपयोग  के  मामले  में  सावधानी  बरतनी  होगी  ।

 मैं  मन्त्री  जी  स ेकहना  चाहूगा  कि  हस  समय  जो  कोल  इन्डिया  के  फंक्शन  चल  रहे

 हैं  व ेकोल  बोड़  के  समान  हैं  ।  उनके  पुननिरीक्षण  की  जरूरत  इससे  जितना  लाभ  देश  को  होना

 चाहिए  था  वह  नहीं  हो  पा  रहा  इसमें  बहुत  सी  माल-एडमिनिस्ट्रेशन  है  ।  एम्पलाएमेंट  के  मामल

 में  इसमें  परेशानी  इसमें  शे  ड्युल्ड  कास्ट्स  ओर  शैड्थुल्ड  ट्राइवत  को  जितना  एम्पलायमेंट  मिलना

 घाहिए  था  उतना  उसे  नहीं  मिलता  जो  लेबर  रखी  जाती  है  उप्तको  साल-दो-साल  के  बाद  हटा
 दिया  जाता  उन्हें  कम  मजदूरी  दी  जाती  है  ॥  इसमें  कम  उम्र  के  बच्चों  को  भी  रथ  लिया  जाता

 है  और  जब  दो  चार  साल  के  बाद  उनको  मिकाल  दिया  गया  ।  यह  बड़ी  द्विविधा  की

 बात  इसमें  है  कि  पड्लिक  सेक्टर  की  यह  इतनी  बड़ो  अण्ड  रटेकिंग  है और  पब्लिक  सेक्टर  के  मन्त्र

 जी  इतने  बड़ें  एडवोकेट  उनके  जमाने  में  काँट्रेव्ट  लेबर  कोल  फोल्ड्स  में  चल  रही
 दारी  खत्म  हो  रंयतवारी  खत्म  हो  बिचौलियों  पर  कांग्रेस  ने  सोशलिज्म  का  झंडा  लेकर

 प्रहार  लेकिन  यहां  पर  अभी  तक  कांट्रं  बट  लेबर  प्रथा  चल  रही  ठकेदार  के  पास  10-5

 या  8  रुपए  मजदूरी  उनको  मिलती  है  ओर  दो-चार  साल  में  मजदूर  अपनी  लालटेन  ओर  छाता  लेकर

 चला  जाता  है  मैं  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  से  आता  पनिकाजी  के  क्षंत्र  में  कोल  फील्ड्स  में

 भी  मेंने  देखा  बच्ये  जवान  नहीं  हो  पाते  और  अगर  जवान  हुए  भी  धो  पूरा  जो  नहीं  पाते  ।  उनको

 कभी  रेगुलर  नहीं  किया  साल-दो-साल  में  अपना  हाड़-मांस  गंबाकर  जिस  तरह  से  सूद  पर
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 रुपया  लेकर  आते  उत्ती  तरह  से  वापिस  चले  जाते  हैं  ।  उनकी  सेवा  पक्‍की  नहीं  होती  ।  इसी  तरह

 से  कोल-माइन्स  में  कई  तरह  की  इरेंगुलरिटीज  हो  रही  मैं  समझता  हू  कि  मानवता  को  ध्यान  में

 उन  बच्चों  को  ध्यान  में  रखकर  हमें  वहां  कारगर  कदम  उठाने  एजुकेशन  की

 व्यवस्था  करनी  उनकी  सेवा  शर्तों  में  सुधार  करना  चाहिए  ओर  कोई  न  कोई  रास्ता

 कर  कांट्रे क्ट लेबर  को  जल्दी  से  जल्दों  समाप्त  इसके  लिए  कोई  बिल  सदन  में  आप  जैसे

 मंत्री  के  होते  हुए  सब  लोग  इस  बात  की  उम्मीद  लगाए  हुए  हैं  ।

 अभी  हैं  पिछले  सप्ताह  का  रविवार  पढ़  रहा  साप्ताहिक  पत्रिका  है  जो  वंस्ट-बंगाल  से

 निकलती  आनन्द  प्रकाशन  उसमें  रानीगन्ज  और  झरिया  आंदि  जगहों  पर  हतना

 कोयला  निकाला  मैंने  देखा  लेकिन  प्रापर  लैंड  फिलिग  न  होने  के  कारण  वहां  हालत  यह  हैं
 कि  लाखों-क  रोड़ों  की ऊपर  की  आबादों  के  नीच  की  जमीन  पोली  खोखली  जमीन  इसमें  कुछ
 नहीं  भरा  गया  है  और  वह  दिन  दूर  नहीं  है  जब  हम  यहां  पारलियामेंट  में  बात  करते  उत्तके

 सुधार  की  बाल  करते  रहेंगे  और  लाखों  लोग  जमीन  में  घंस  जाएंगे  ।

 इसी  तरह  ठेकेदारों  न ेऔर  जमीदारों  ने  वहां  जंगल  और  काट  लिए  वहां  पर

 करण  का  कोई  काम  नहीं  हो  रहा  वन  नहीं  लगाए  जा  रहे  जिसकी  वजह  से  एन्वायरमेंट

 एकालाजी  पर  उल्टा  असर  पड़  रहा  बहुत  सारी  घीजें  कहने  के  लिए  लेकिन  चुंकि  समय  कम

 इसलिए  अपनो  बात  समाप्त  करता  हुं  ।  बाकी  चीजें  में  अलग  से  लिखकर  प्राननीय  मन्त्री  जी  को

 दे  दूंगा  और  मुझे  आशा  है  कि  माननीय  मन्त्री  महोदय  सारी  चीजों  के  बारे  में  शौघ्र  कदम

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  धन्यवाद  देता  हूं  और  माननीय  मंत्री  जी  से  आशा  करता  हू  कि  इतने  योग्य

 मंत्री  के  होते  हुए  कोई  चीज  बाकी  नहीं  रहेगी  ।

 श्री  रास  प्वारे  पतिका  :  आदरणीय  सभापति  कोवला  खान  संरक्षण

 भोर  विकास  विधेयक  का  मैं  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  बहुत  से  साथियों  ने  कई  बातें  कही
 मेरा  प्रयास  होगा  कि  इन  बातों  को  दोहराऊं  नहीं  ।

 इसमें  कोई  शक  नहीं  है  कि  कोयला  मंत्रालय  बधाई  का  पात्र  खासकर  1980  के  ब।द

 कोयले  के  उत्पादन  में  जो  उत्तरोत्तर  बृद्धि  हुई  अभी  भी  कोयले  का  उत्पादन  बहुत  अधिक  हो  रहा
 इसके  लिए  मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  और  मंत्रालय  को  धन्यवाद  देता  मैं  यह  प्रयास  करू गा

 कि  जो  बाते  कही  जा  चुकी  बे  फिर  से  न  कहूं  ।  सबसे  पहली  बात  कोयला  बोड़  के  बारे  में  कही
 काफी  रकम  कोल  इण्डिया  की  बकाया  यह  बड़ी  चिता  की  बात  है  ।  बहुत  अच्छा  होता  अगर

 कंज्यूमस  से  वसूली  के  लिए  यहां  पर  बिल  लाया  जाता  ।  इसलिए  मेरा  कहना  है  कि  एक  कंप्रीहेंसिव
 बिल  जिसमें  कोल  इण्डिया  को  चलाने  के  लिए  उसका  जो  करोड़ों  रुपया  बकाया  वह  वसूल

 हो  सके  ।  कंज्यूमसं  का  यह  कहना  है  कि  सिम्पलिंग  की  व्यवस्था  है  लेकिन  टेंस्टिग  की  व्यवस्था  नहीं

 है|  मैं  सियरोली  क्ष त्र  से आता  हूं  ।  आपके  जो  बिल  आते  उसके  अनुसार  नहीं  आते  जो  आपकी
 कोलियरो  वेल्यु  के  होने  इसलिए  कंज्यूमसं  या  बोर्ड  इसकी  श्रापत्ति  करते  आप  यह  तय

 करें  कि  जहां  आपने  सिम्पलिंग  की  व्यवस्था  की  हुई  है  बहां  ज्वायंट  टेस्टिंग  की  भी  व्यवस्था  हो  ताकि

 52
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 रिजल्ट  सामने  आ  जाए  और  बिल  में  कोई  कन्ट्रोवर्सी  न  रहे  ।  सभी  लोगों  ने  यह  स्वीकार  किया  है
 कि  कोधले  में  एश  कन्टेन्ट  भारी  मात्रा  में  एश  कंटेन्ट  के  साथ  जब  हम  इलेक्ट्रिसिटो  बो़्  को

 सप्लाई  करते  हैं  तो  उसमें  बढ़ें-बड़े  स्टोन्स  और  शैल्स  आ  जाते  इसके  लिए  इलेक्ट्रिसिटी  बोड़  को

 काफी  एतराज  होता  है  |  वाशरी  लगाने  की  जो  योजना  उससे  कोल  इण्डिया  बहुत  पीछे  मैं

 यह  कहना  चाहता  हूं  कि वाशरी  लगाइए  ओर  अच्छी  क्वालिटो  का  कोल  दीजिए  ।  इसमें  कोई  शक

 नहीं  कि  मंत्री  जी  के  कुशल  नेतृत्व  में  जो  कोअशडिनिशन  कोल  रेसवे  या  इलेक्ट्रितिटो  बोर्ड  का

 हुआ  बह  बहुत  ही  अच्छा  ऐसा  पहले  कभी  नहीं  सन  80  से  पहले  यानी  जनता  सरकार

 का  पीरियड  मुझे  यादआ  रहा  कई  इलेक्ट्रिसिटो  बोडंस  ते  कोयले  को  कमी  के  कारण

 अपने  प्लांटस  बन्द  कर  दिए  अब  आपने  ऐसी  स्थिति  कर  दी  है  जिसकी  वजह  से  बड़े  आराम  से

 इलेक्ट्रिसिटी  बोडंस  काम  कर  रहे  उन  पर  जो  बकाया  है  उसके  लिए  सहानुभूति  बरतनी

 कोई  भो  इले  विट्रसिटो  बोर्ड  ऐसा  नहीं  है  जिसके  पास  प्लांट  चलाने  के  लिए  पन्द्रह  दित  से  कम  का

 कोयला  हो  ।  इसके  लिए  मैं  मंत्री  जो  को  धन्यवाद  देना  चाहता  वर्क  के  वेलफेपर  के  बारे  में  भी

 मैं  कहना  चाहता  हूं  ।  वर्कंसं  के  बवार्ट  र बनाने  का  काम  ठेके  पर  दिया  जाता  है  लेकित  कोई  बना  नहीं
 पाता  मैंने  पिछली  बार  सझााव  दिया  था  कि  कोल  इण्डिया  में  बिल्डिंग  कंस्ट्रक्शन  का  इंजोनिय्स

 का  एक  विंग  होना  चाहिए  ताकि  समय  से  बिल्डिंग  बन  जाए  ।  उनके  लिए  दबा  को  भी  व्यवस्था  होनी

 चाहिए  ।  सेन्ट्रल  अस्पताल  की  बड़ी  कमी  सिगरोली  कोल  फील्ड  में  है  लेकिन  उत्तर  प्रदेश  का  जो

 भाग  उसमें  वह  नहीं  है  ।  उत्तर  प्रदेश  ओर  मध्य  प्रदेश  में  कुल  मिलाकर  ग्यारह  कोल  माइम्स  हैं  ।

 वहां  पर  न  तो  न  डिग्रो  कालेज  ओर  न  हो  भ्राई०  टी०  आई०  है  ।  बंलफेयर  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  यह  सब  आपको  करना  मजदूरों  के  लिए  पीने  के  पानी  की  तथा  कोयले  की

 व्यवस्था  होनी  चाहिए  ताकि  एफिशिएंसी  बढ़े  ।  इसमें  कोई  शक  नहीं  कि  प्रोडक्टीविटी  बढ़ी  है|  आपने

 सेफ्टी  मेजसं  इन  दिनों  में  बहुत  लिए  इसके  लिए  आप  बधाई  के  पात्र  एक्सीडेंट  में  कमी  आई

 है  और  उत्पादकता  बढ़ी  यह  भी  खुशी  की  बात  आपने  कात्ट  माइम्स  में  जो  माइनिय
 नियसं  हैं  उनके  प्रोमोशन  बहुत  देर  के  बाद  होते  मैनेजमेंट  में  ्ाठ  और  का  रेशो  है|
 मैनेजमेंट  में  जो सिवलि  और  मैकेनिकल  इन्जीनिय्स  हैं  उनको  कभी  सी०  एम०  डी०  या  डायरेक्टर

 नहीं  बनाया  जाता  इस  भेदभाव  को  आप  देखिए  ।  वकसे  ओर  मैनेजमेंट  की  स्थिति  भी  अच्छी

 कहीं-कहीं  पर  यूनियन  मंनेजमेंट  के  लोग  यूनियन  पैदा  करना  चाहते  यह  नहीं  होना  चाहिए  ।

 जहां-जहां  इनडिसीप्लोन  है  उसमें  भी  कमी  भाई  अज  हमारे  यहां  29-30  मिलियन  टन  कोथला

 पड़ा  हुआ  उसके  बावजूद  भी  वह  कंज्यूमसं  को  उपलब्ध  नहीं  हो  रहा  इसके  लिए  आपको
 वितरण  ब्यवस्या  को  तेज  करना  ।  कोल  याडंस  की  व्यवस्था  की  गई  थी  लेकिन  उसमें  हमारे
 अधिकारी  लोग  बड़े  सुस्त  मैं  आपको  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हू--वैस्टर्न  कोह्ट  जहां
 विश्वामपुर  में  पुराने  इन्जीनियर  लोगों  ने  एक  सोध्षायटी  उसमें  जी०  एम०  वगरह  लोग  तक
 शामिल  थे  ।  उनका  इरादा  था  कि  इसमें  कुछ  काम  किया  चूंकि  बह  इस्जीनियर्स  की  सोसायटी

 सबते  कम  उसकी  बोली  साल  भर  हो  लेकिन  उत्त  कोल  यार्ड  का  ठेका  उसे  नहीं  दिया

 गया  ।  इसलिए  वितरण  व्यवस्था  में  करप्शन  को  दूर  करने  को  तरफ  भी  आपको  देखना  होगा  |  आपको
 उसे  कन्ट्रोल  करना  होगा  आपदेख्ोें  कि  कोल  याडंस  में  कोयला  क्‍यों  नहीं  पहुंच  रहा  है  और  एक

 व्यवस्था  करें  कि  कोल  माइंस  के  आसपाल  हमारे  जितने  कंज्यूमसे  हैं  आप  उनको  कोल  माइंस  से
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 डायरेक्ट  कोयला  दें  ।  आपको  उससे  क्या  फर्क  पड़ता  उससे  यह  होगा  कि  कोयला  सस्ता

 आज  हरियाणा  या  पंजाब  में  कोयला  जिस  भाव  पर  मिलना  उस  भाव  पर  नहीं
 मिलता  उत्तका  कारण  यह  है  कि  या  तो  कोयले  के  व्यापारियों  क ेसाथ  अन्याय  होता  उसको

 कन्द्रोल  करने  की  जरूरत  या  जंसे  यहां  पर  माफिया  गेंग  की  बात  की  गई  ।  जितनी  हमारी  नई

 कोल  माइन्स  आ  रहो  हैं  उनमें  निश्जित  रूप  से  पुलिस  के  अधिकारी  भी  उन  लोगों  से  मिल  जाते

 आप  इसका  पता  लगायें  कि  कोल  इण्डिया  के  अधिकारी  उनसे  मिल  जाते  आप  देखें  कि  वे  कंसे

 पैसा  बनाते  हमने  कई  जगह  बहुत  हो  नजदीक  से  देखा  वहां  देखा  है  कि  हमारे  अधिकारी

 लोग  वहां  गलत  तत्वों  के  साथ  सम्बन्ध  बना  लेते  इन  सब  चीजों  को  रोकने  की  दिशा  में  आपने

 कदम  उठाने  हैं  ।

 कोल  फील्डस  बनाने  के  लिए  समझौता  करके  जो  जमीन  हम  लोगों  ने  दी

 उत्षसे  विस्थापित  होने  वाले  प्रत्येक  परिवार  में  एक  व्यक्ति  को  आप  नौकरो  पर  यह  भी  मैं  आपसे

 अनुरोध  करना  चाहता  हु  ।  हमारे  यू०पी०  भर  बिह्दार  में  क्या  हो  रहा  है  कि जमीन  पर  कोई  झगड़ा

 नहीं  कोल  माइन्स  के  लिए  हमने  सब  समझौते  के  अंतगंत  दे  और  जो  समझौता  हमने  किया

 वह  पूरा  होने  की  मैं  आपसे  पिछली  बार  मिला  भी  था  और  आपने  मेरे  कहने  पर  12-14
 आदमियों  पर  काम  पर  रखने  के  आर्डर  कर  लेकिन  बिहार  के  आदर्मियों  को  ट्रांपफर  करके  दूसरी
 जगह  ले  जाया  जाता  भरती  किसी  स्थान  पर  होती  है  और  वहां  दूसरी  जगह  के  आदमी  लाए
 जाते  हैं  मोर  इस  तरह  लोकल  आदमियों  को  कोई  जगह  नहीं  मिल  पाती  ।  इसलिए  एक  मेरा

 रोध  यह  है  कि  आप  किसी  भी  कोल  फोल्ड  में  बाहर  से  लोगों  को  न  लायें  बल्कि  लोकल  आदिवासियों

 हरिजनों  को  जिन  लोगों  ने  जमीन  दी  चाहे  उसने  एक  एकड़  ही  क्‍यों  न  दी  भूमिद्दीन
 उनको  नोकरी  पर  रखा  जाना

 दूसरी  बात  डोसेंट्रेलाइजेशन  को  है  ।  सिगरोली  की  स्थापना  के  वक्त  यह  कल्पना  की  गई

 बल्कि  यह  तय  हो  गया  था  ओर  यहां  माननीय  मंत्री  जो  ने  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  भो  इस  बात  को  कहा

 कि  एक  कम्पनी  बनाई  लेकिन  आज  तक  वह  कम्पनी  नहीं  क्‍यों  आप  सारी  पावर  एक

 जगह  इकट्ठा  करना  चाहते  छोटे-छोटे  निर्णयों  क ेलिए  उनको  वाराणसी  जाना  पड़ता  रांचो

 जाना  पड़ता  आप  सिगरोली  एरिया  के  लिए  एक  कम्पनी  बनाइए  ।  डायरेक्ट  से  काम  नहीं

 ड/यरेक्टर  के  पास  हर्‌  काम  के  लिए  दौड़ना  सम्भव  नहीं  उसका  आफिस  आप  वाराणसी  में

 रखें  ।  यदि  आप  इस  तरह  से  काम  करेंगे  तो  निश्चित  तौर  से  कोयले  का  उत्पादन  वितरण

 ठीक  होगा  और  कोयला  फील्ड  में  फंला  अष्टाचार  कम  इसलिए  मैं  मंत्री  जी  से  निवेदन

 करना  चाहता  हूं  कोल  इण्डिया  के  कम्पनी  बनाने  के  जो  नाम्सं  एरिया  बनाने  उसके  अनुसार

 काम  आप  उत्तर  प्रदेश  का  एक  एरिया  बना  मध्य  प्रदेश  का  दूसरा  एरिया  बना  दीजिए

 और  एक  क+पती  बनारस  में  बना  उससे  क्‍या  होगा  कि  आपकी  एडमिनिस्ट्रेटिव

 टीज  वहां  बढ़ंगी  और  आये  दिन  पंदा  होने  बाली  समस्याओं  से  भी  आपको  मुक्ति  मिल  सकेगी  ।

 इसके  अलावा  जो  कोयला  जल  रहा  उसको  भी  आप  बचाइए  ।  एक  निवेदन  मैं  यह  भा

 करना  चाहता  हूँ  कि  प्रोडक्शन  अधिक  दिखाने  के  लिए  कुछ  कोल  फोल्ड  के  अधिकारी  लोग  फज
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 कोयले  का  उत्पादन  दिखा  देते  हैं  ।  और  गर्मी  आने  पर  दिखा  देंगे  कि  जल  गया  ।  में  चाहता  हूँ  कि

 इस  कुप्रथा  या  भ्रष्टाचार  को  रोकमे  के  लिए  आपके  पास  एक  मशीनरी  हो  जो  मौके  पर  ज।कर  देखे
 कि  जितना  कोयले  का  उत्पादन  दिखाया  गया  क्या  उतना  कोयला  मौके  पर  मौजूद  है  या  नहीं  ।

 यह  देखना  बहुत  जरूरी  है  ।

 इन  चन्द  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूँ  और  यह  आशा  रखता  है  कि  कोयले  जंसे
 संबटर  में  उत्तरोतर  उत्पादन  उसी  तरह  से  हमारे  देश  में  अधिक  बिजली  पैदा

 उससे  उद्योगों  का विकास  होगा  और  ये  बुनियादी  चीजें  कम  नहीं  होंगी  ।  कोयला  बुनियादी  आवश्यकता

 वेसे  देखने  में  यह  काला  होता  है  लेकिन  आज  उस  काले  पदार्थ  के  भरोसे  ही  हमारे  देक्  में

 उजाला  हो  रहा  मुझे  विश्वास  है  कि  आप  जंसे  योग्य  मंत्री  के  नेतृत्व  में  इसमें  उत्तरोतर  सुधार
 होता  जाएगा  आप  इसे  आगे  बढ़ाते

 श्री  राम  बहाडुर  सिह  :  जो  बिल  सदन  में  पेश  यदि  वह  बिल  पारित

 नहीं  तो  को  यला  खान  के  संरक्षण  और  विकास  के  ऊपर  कोई  आसमान  नहीं  टूट  जाएगा  और

 अगर  पारित  होता  तो  कोई  चार  चांद  नहीं  लग  लेकिन  इस  बिल  के  पेश  होने  से  एक
 लाभ  हुआ  है  कि  कोयले  से  सम्बन्धित  अन्य  बिन्दुओं  पर  भी  विचार  करने  का  मौका  मिला  है  ।

 अपने  देश  में  ऊर्जा  के  जितने  भी  उपलब्ध  साधन  उन  तमाम  साधनों  में  कोयला

 सर्वोपरि  स्थान  रखता  है  ओर  कोयले  के  विकास  और  संरक्षण  के  मायने  होते  हैं  कि उपभोक्ताओं  तक

 कोयला  उचित  मात्रा  उचित  समय  पर  और  उचित  रेट  से  पहुंचाया  जाए  क्षौर  यदि  नहीं  पहुंचता

 है  तो  आप  लाखों  कानून  बनाते  लाख  संरक्षण  करते  रहें  या  विकास  करते  बहू  कोई  मायने

 नहीं  रखता  उससे  देश  को  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।

 गत  हमारे  यहां  बिहार  जहां  सबसे  ज्यादा  कोयला  मिलता  कोय ले  के  लिए
 कार  मचा  हुआ  तो  आपके  कोल  इण्डिया  के  चेयरमंनत  का  बयान  आया  कि  मेरे  पास  तो  कोयले

 का  अक्षय  भण्डार  लेकिन  वेंगनों  की  कमी  को  वजह  से  उपभोक्ताओं  तक  कोयला  पहुचाने  में

 कठिनाई  आती  हसके  क्या  मायने  हैं  कि  वंगनों  की  कमी  के  कारण  लोगों  तापबिजली  घरों

 तक  या  इस्पात  कारखानों  तक  नहीं  पहुंच  पाता  है  ?  भाप  और  रेल  मंत्री  जी  साथ-साथ  बंठते  हैं  और

 यह  मन्त्रिमण्डल  संयुक्त  जिम्मेदारों  की  व्यवस्था  परकाम  करता  तो  इस  प्रकार  की  बात  नहीं

 होनी  लेकिद  इससे  मालूम  होता  है  कि  कहीं  न  कहीं  समन्वय  का  अभाव

 इसलिए  मैं  आपसे  आग्रह  कर ूगा  कि  यदि  आप  चाहते  हैं  कि  टीक-ठोक  तरह  से  यह  उद्योग  आगे

 तो  आपको  हसमें  समन्वय  करने  को  कोशिश  करनी

 जहां  तक  नाप-तौल  का  सवाल  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  जितनी  भी  आपकी  वेइंग

 मशीनें  सन  सभी  में  जंग  लग  गया  यह  बात  भी  ठीक  यदि  किसी  को  एक  सौ  टन  कोयला

 लेना  तो उसको  110  टन  कोयला  खरीदना  पड़ेगा  तब  जाकर  उसको  एक  सौ  टन  कोयला

 यदि  उसने  सो  टन  अ्वरीदने  की  गलती  तो  उसे  सौ  टन  के  बजाय  90  टन  कोयला  हो
 मिलेगा  ।

 डे
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 इसी  तरह  से  गुणवत्ता  का सवाल  गुणवत्ता  के  बारे  में  अगर  सबसे  ज्यादा  जानकारी

 किसी  को  तो  देश  के  कोने-कोने  में  अवस्थित  ताप  बिजलीघरों  को  जब  से  कोयले  का

 राष्ट्रीयकरण  हुआ  तब  से  कम  से  कम  एक  सो  हजार  टन  घटिया  किस्म  के  कोयले  की  आपूर्ति  की

 गईं  कोयले  में  पत्थर  मिलाकर  उसमें  मिट्टी  मिलाकर  के  सप्लाई  की  गई  है  शौर  जिस  ताप
 बिजलीघर  या  इस्पात  कारबाने  में  घटिया  किस्म  का  कोयला  जाएगा  उसका  भट्टा  बेठ
 बिजली  का  उत्पादन  बन्द  हो  जाएगा  और  देश  की  आधथिक  स्थिति  चरमरा  यह  तो  इसका

 एक  पहलू  इसका  दूसरा  पहलू  यह  है  कि  पिछले  50  वर्षों  से  कोयला  अंचल  क्षरिया  में
 आग  लगी  हुई  है  और  रोज  हजारों  टन  जो  सबसे  बढ़िया  किस्म  का  कोयला  जलकर  के  खाक  हो
 रहा  है  और  जो  कोयला  यहां  जलकर  खाक  हो  रहा  उस्ती  कोयले  के  लिए  बेशर्मी  के  साथ  हमको
 दुनिया  के  ऐसे  देशों  के  सामने  हाथ  पसारना  पड़ता  है  अपने  इस्पात  के  कारखानों  को  चलाने  के  लिए
 जिनकी  कोई  वक्‍त  हमारे  देश  के  सामने  नहीं  आस्ट्रं  लिया  के  कनाडा  के  सामने  हमें  हाथ

 पसा  रना  पड़ता  है  ।  जब  हमारी  सरकार  यह  चाहती  है  कि  कोयला  खान  का  संरक्षण  तो  उसको
 सारी  शबित  ला  लगाकर  कोल  अंचल  में  जो  आग  लगी  हुईं  है  उतत आग  पर  काबू  पाने  की  चेध्टा
 करनी  यदि  उस  आग  पर  काबू  पा  लिया  गया  तो  फिर  हमको  दूसरे  देशों  पर  अवलम्ब  नहीं
 रहना  पड़ेगा  और  हससे  हमारे  इस्पात  के  कारखानों  को  चलाने  के  लिए  सबसे  बढ़िया  किस्म  का
 कोयला  भी  मिलेगा  ।

 इसी  तरह  से  सबसे  ज्यादा  चर्चा  कोयला  अंचल  में  माफिया  गिरोह  के  बारे  में  है
 ओर  खासियत  थह  है  कि  बिहार  की  सबसे  बड़ी  कुर्सी  यानी  मुख्य  मंत्री  की  कुर्सी  पर  जो  कोई
 भी  व्यक्ति  आता  बह  आते  ही  ऐलान  करता  है  कि  कोयला  अंचल  को  माफिया  लोगों  से  मुक्ति
 दिल्लाने  का  काम  किया  जाएगा  !  लेकिन  आज  तक  किसी  ने  इस  काम  को  नहीं  किया  ।  इस  समय

 जो  बिहार  की  सबसे  बड़ी  कुर्सी  पर  बेठा  हुआ  व्यक्ति  जब  वह  मुख्य  मंत्री  बना  तो  उसने  भी  यही

 ऐलान  उनको  कोयला  अंचल  की  चप्पें-चप्पे  की जानकारी  उनकी  सारी  जिन्दगी  कोयला

 अंचल  में  बीती  हुई  उन्होंने  जब  यह  घोषणा  तो  लोगों  को  यह  अहसास  हुआ  कि  यह
 आदमी  कुछ  कर  सकता  लेकित  उनकी  भी  घोषणा  टांय-टांय  फिस्स  होकर  रह  गई  ।  इसमें  मुझे
 कोई  अश्चय॑  नहीं  क्योंकि  किसी  भी  व्यक्ति  की  पहचान  इससे  नहीं  होती  कि  वह  क्‍या  बोलता

 उसकी  पहचान  तो  उसके  कार्यों  से  जो  वह  करता  मैं  बहुत  लम्भ्ा-चौड़ा  भाषणा  दे  रहा

 है  मेरा  भाषण  क्रांतिकारी  हो  सकता  लेकिन  मेरे  भाषण  से  मेरी  पहचान  नहीं  हो  सकती  मेरो

 पहुचान  तो  जो  काम  मैं  उससे  ही  होगी  ।  हम  लाख  धोषणाएं  करते  रहें  ओर  बिहार  की

 सबसे  बड़ी  कुर्सी  या  इससे  भी  बड़ी  पर  बेठकर  माफिया  गिरोह  से  कोयला  अंचल  को  मुक्ति
 दिलाने  की  बात  करते  तो  केवल  घोषण  करने  से  मुक्ति  नहीं  मिलेगी  क्योंकि  शाम  को  उसी

 माफिया  गिरोह  के  लोगों  के  साथ  बंद  कमरे  में  बेठकर  बैठक  होती  तो  खाली  ऐलान  करने  से

 कभी  भी  माफिया  गिरोह  से  मुक्त  नहीं  मिल  सकती  है  ।

 मजदूरों  का  जहां  तक  सवाल  मजदूर  मेहनत-मशक्‍्कत  करता  है  भौर  खून  को  पानी  की

 तरह  बहाकर  के  तीन  सो  फीट  से  लेकर  तीन  हजार  फीट  नीचे  तक  जा  करके  खदान  में  से  कोयला

 निकालता  है  और  जब  बह  बाहर  आता  तो  पहचान  में  नहों  आता  है  कि  बह  आदमी  है  या  कोई
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 दूसरा  और  जब  वह  घर  रहने  के  लिए  जाता  तो  वह  जहां  रहता  है  वहाँ  नरक  की  स्थिति
 कायम  रहती  है  ।  पीने  के  पानी  का  इन्तजाम  शुद्ध  वातावरण  रहने  तक  के  लिए  बढ़िया
 मकान  नहीं  ओर  इसका  नतीजा  यह  हो  रहा  है  कि  आए  दिन  बोयला  खान  में  काम  करने  वाला

 मजदूर  तपेदिक  रोग  का  रोगो  होकर  मौत  के  घाट  उतर  जाता  उसके  लिए  हस्पताल  में  कोई

 दवा  नहीं  मिलती  ।  जितनी  भी  दवाएं  जातो  वह  बड़े-बड़े  अधिकारियों  के  घर  में  जाती  हैं  ।  उनसे

 जो  दवा  बचती  है  वढ़  बाजार  में  ब्लेक  मार्कट  में  बेच  दी  जाती  लेकिन  कोयला  खान  का  मजदूर

 दवा  के  अभाव  में  दम  तोड़कर  दुनिया  से  चला  जाता  है  ।  यह  बीपारी  नीचे  से  नहों  बल्कि  ऊपर  से  है  ।

 1984  में  कोयला  खान  से  संबंधित  लोगों  का  एक  सम्मेलन  रांची  में  हुआ  था  और

 आपके  खान  सचिव  श्री  एस०  बी०  लाल  वहां  गए  थे  ।  उन्होंने  कहा  कि  कोयला  उद्योग  को  छवि  आम

 लोगों  में  अच्छी  नहीं  ठीक  जौर  इसका  कारण  उन्होंने  बताया  कि  प्रवन्ध  का  दोष  है  ।

 मैं  मानता  हूं  कि  दुनिया  में  हर  जीज  की  जड़  जमीन  में  होती  लेकिम  भ्रष्टाचार  की  जड़

 आसमान  में  होती  है  ।  यदि  आप  चाहते  हैं  कि  कोयला  खान  का  विकास  उसका  संरक्षण  हो  तो

 आपको  सबसे  पहले  को३ला  अंचल  में  से  भ्रष्टाचार  को  खत्म  करना  पड़ेगा  और  इसके  लिए  नीचे  नहीं

 ऊपर  देखना  पड़े  जब  तक  आप  यह  मानकर  चलगगे  कि  ध्रष्टाचार  को  नीचे  के  लोगों  से  खत्म

 किया  जा  सकता  तो  यह  कभी  खत्म  नहीं  हो  सकता  जब  दिल्‍ली  गन्दी  रहेगी  तो  पटना  और

 कलकता  साफ  नहीं  रह  सकते  ।  जब  पटना  और  कलकला  साफ  नहीं  रहेंगे  तो  झरिया  और

 घनवाद  भी  साफ  नहीं  रह  सकते  हैं  ।  इसलिए  आप  मजबूत  दिल  करके  मजबत  कदम

 मैंने  सुन  रखा  है  कि  आप  प्रगतिशील  विचार  के  कर्मठ  ध्यक्षित  हैं  |  मैं  चाहूंगा  कि  आप  अपनो

 प्रगतिशीलता  और  कमेंठता  का  परिचय  कोयला  अंबल  को  ध्रष्टाचार  से  मुक्ति  दिलाने  में  दीजिए
 ताकि  कोयला  खान  का  संरक्षण  हो  सके  और  विकास  हो  सके  ।  इन्हीं  धाब्दों  के  साथ  इस  आशा  से
 किआप  मेरी  बातों  पर  विचार  करेंगे  और  जो  कुछ  आपसे  हो  करने  की  कोशिश  मैं

 अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 [  अनुवाद  |

 झो  शीबल्लभ  पानिप्रही  सभापति  मैं  कोयला  खान  और

 संशोधन  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  जैप्ाकि  मंत्री  जी  ने  खुद  बताया  है  कि  इस  अहानिकारक
 विधेयक  का  उह  श्य  साविधिक  आवश्यकता  को  पूरा  करना  केवल  कानूनी  औपचारिकता  का  पालन

 करना  छठी  लोक  सभा  की  अधीनस्थ  विधान  सम्बरधी  समिति  से  कुछ  उपबन्ध  को  नियमों  में

 बल्कि  अधिनियम  में  शामिल  करने  की  सिफारिश  की  भी  और  इसलिए  यह  संशोधन  लाया  गया  मैं

 माननीय  मंत्री  को  बधाई  देता  जो  कि इस  समय  उपस्थित  नहीं  हैं  ।  उन्होंने  अपनी  प्र।रंभिक  टिप्पणी
 में  कोवला  उद्योग  के  कार्यंकरण  ओर  इसके  कार्यों  को  किस  प्रकार  सुधारा  जा  सकता  इस  संबंध

 में  सभा  से  सुझाव  आमंत्रित  किये  थे  कोयला  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  1973  में  किया  गया  था  ओर

 यह  एक  ऐतिहासिक  कदम  उत्तके  बाद  कोयला  उद्योग  क्षेत्र  में  काफी  विकास  हुआ  है  और  दो

 लाख  लोगों  को  कोयला  क्षेत्र  में  रोजगार  दिया  गया  उनकी  मजदूरी  में  भी  पर्याप्त  बृद्धि  की  गई

 है  ।  राष्ट्रीयक रण  का  क्या  उद्वृं श्म  था  ?  विविध  उदृश्य  थे  संबेप्रथम  यह  समझा  गया  था  कि  को  पले
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 जैसा  मूल  उद्योग  ऊर्जा  का  मुख्य  स्रोत  ओर  यह  ऊर्जा  का  युग  है  तथा  ऊर्जा  के  स्रोत  पर  बिना

 नियन्त्रण  के  भारत  जैसा  कोई  लोकतान्त्रिक  समाजवाद  का  समर्थक  राष्ट्र  उन्नति  नहीं  कर  सकता

 इसलिए  देश  को  लोकतन्त्रीय  समाजवाद  के  रास्ते  पर  कदम  दर  कदम  आगे  बढ़ने  के लिए  यह

 कदम  उठाया  गया  था  और  इसके  साथ-साथ  इस  क्षेत्र  में  लगे  लाखों  मजदूरों  क ेशोषण  और

 चार  को  समाप्त  करने  तथा  कोयले  का  अत्यधिक  उत्पादन  प्राप्त  करने  के  लिए  यह  कदम  उठाया

 गया  था  और  अन्त  में  एक  स्थिर  मूल्य  पर  उपभोक्ता  को  कोयले  की  +रन्‍्तर  सप्लाई  सुनिश्चित

 करता  1973  में  कोयला  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  के  ये  उद्ृं  श्य  थे  ।

 ऐसे  बहुत  से  काम  किये  गए  हैं  जिनके  लिए  भारत  को  बधाई  देनी  चाहिएं  लेकिन  मैं  यह
 भी  कहने  के  लिए  बाध्य  हूं  कि  आगे  और  बहुत  कुछ  करने  की  आवश्यकता  है  ।  आज  चित्ता  की  बात

 राष्ट्रीय रण  के  बाद  से  लेकर  अब  तक  कोयला  उद्योग  को  होने  वाला  घाटा  इस  उद्योग  को

 प्रतिवर्ध  लगभग  24  करोड़  रुपए  का  घटा हो  रहा  है  और  इस  उद्योग  का  कुल  घाटा  एक  हजार

 करोड़  शपए  से  भी  अधिक  हम  सभी  का  अपने  देश  के  मामलों  के  बोरे  में  चिस्तित  है  जो  अर्थ

 व्यवस्था  के  क्षेत्र  में  लगे  हुए  है  ।  कपड़  में  हानि  हुई  इस्पात  में  हानि  हुई  है  |  प्रत्येक  इस्पात  मिल

 को  100  करोड़  रुपए  की  हानि  हो  रही  कोयले  के  क्षेत्र  में  भी  हामि  हो  रही  इस
 समाजवादी  अथंव्यवस्था  को  क्‍या  होगा  जिसका  देश  में  बहुत  अच्छी  तरह  से  पालन  किये  जाने  का

 विचार

 जिन  का  रणों  से  कोयला  उद्योग  को  घाटा  हो  उनको  जांच  की  जानी  चाहिए  और
 भविष्य  में  घाट  को  रोकने  के  लिए  कदम  उठाये  जाने  चाहिए  ।

 अब  इन  घाटों  के  क्या  कारण  हैं  ?  मुझे  लगता  है  कि  इसके  कारण  पुरानी  मूमिगत

 मज़दूर  ओर  प्रबन्ध  के  बीच  समन्वय  को  खानों  के  अवैज्ञानिक  तरीके  तथा  अधिकारियों  के  बीच
 प्रबलित  घ्रष्टाचार  |  वे  अपने  आपको  नवाब  समझते  वे  किसी  की  परवाह  नहीं  करते  इसलिए

 कोयला  क्षंत्र  में  इन  अधिकारियों  और  प्रशासन  को  चुस्त  बनाया  जाना  चाहिए  ।  इस  उद्योग  को

 श्रमिकों  और  प्रबन्धकों  के  बीच  प्रच्छे  सहयोग  ओर  समन्वय  की  आवश्यकता  प्रबन्ध  में  श्रमिकी

 की  उचित  भोगीदारी  भी  होनी  श्री  बंसत  साठे  अंक्सर  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  की  भागीदारी

 की  बात  करते  यह  उनको  ओर  उनके  मंत्रालय  को  चुनोती  यह  उनकी  योग्यता  को  भी

 चूनोती  है|  मैं  जानता  हूं  कि बह  समाजवादी  विचारों  ओर  प्रगतिशील  मन्त्रो  उन्होंने  इस  विषय

 पर  एक  पुस्तक  लिखी  है  परन्तु  उन्‍हें  अपने  क्ष  त्र  से  शुरू  करने  देना  चाहिए  वे  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  को
 शामिल  करें  ओर  इस  क्षेत्र  में  उन्हें  भागीदारी  बनायें  ।

 मेरे  वे  दोस्त  जो  मुझसे  पहले  बोले  उन्होंने  गेरकानूनी  तरीके  से  कोयला  निकालने

 तथा  इस  क्षत्र  में  माफिया  ग्रूप  के  सक्रिय  होने  को  विस्तार  से  चर्चा  की  मैं  इस  बारे  में  कुछ
 नहीं  कहना  चाहता  क्योंकि  इतना  अधिक  समय  नहीं  परन्तु  मैं  माननीय  मंत्री  को  कुछ  धुझ्चाव
 देना  चाहता  हूं  ।

 मेरा  पहला  सुझाव  यद  है  कि  ऊर्जा  नीति  समिति  के  प्रतिवेदन  को  नियम  पूर्वक  लागू  किया
 जाता  चाहिए  |  फजल  सल्रिति  के  इस  शुझाव  को  भी  कार्यारियत  किया  जाता  चाहिए  कि  बातों  के

 हर
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 क्षेत्र  में  हो  रक्षित  विद्यत  संयंत्र  होने  चाहिए  ।  कोपला  को  कोला  हीरा  कहा  जाता  कई  लोगों

 ने  सही  कहां  है  कि  कोयला  रंग  में  है  परन्तु  अर्थव्यवस्था  में  समृद्धि  लाने  का  यह  अच्छा  साधन

 है  ।  हमारे  विकात  में  कोयला  एंक  मूल  तत्व  है  लेकिन  देश  में  जिस  प्रकार  कोयले  का  प्रबन्ध  किया  जा

 रहा  है  वह  अत्यन्त  चिन्ताजनक

 कोयला  मन्भालय  का  भार  सभालने  के  बाद  से  हो  बंर्तमान  मन्त्री  जी  ने  अपने  मन्त्रालय

 तथा  रेल  मन्त्रालय  और  कर्जा  मम्जालय  के  बीच  कोयमले  को  खानों  से  निकालकर  ताप  बिजली

 स्टेश्षनों  को  तुरन्त  सप्लाई  करने  हेतु  समन्वय  श्ामे  के  लिए  बहुत  से  कदम  उठाए  हमें  ये  चोज

 राजनीति  के  दायरे  में  नहीं  रखनी  चाहिए  ।  राजनेतिक  लाभ  से  ऊपर  रखना  अबंब्यवस्था

 को  राजनंतिक  लाभ  के  ऊपर  रखना  चाहिए  ।  मैं  आपको  चीन  का  एक  उदाहरण  देता  हूं  । आजकल

 चोने  780  मिलियन  टन  कोयला  और  44  मिलियन  टन  इस्पात  पैदा  कर  रहा  हमारे  देश  ने

 उसी  समय  विकास  करना  आरम्भ  किया  था  जब  चीन  ने  किया  था  लेकिन  हमने  केवल  लगभग  10

 मिलियन  टन  इस्पात  का  उत्यादन  और  147  मिलियन  टन  कोयले  का  उत्पांदन  किया  सांतवी

 पंववर्षीय  योजना  में  कोयला  का  उत्पावन  240  मिलियमें  टन  भौर  आठवीं  योजना  में  325  मिलियन

 टन  तक  बढ़ाया

 2.00  म०  १०

 इसके  लिए  अभी  से  ही  अग्रिम  योजना  बनाना  आवश्यक  बेज्ञानिक  विकास  अपेक्षित

 है  |  कार्यकारी  दल  ने  योजना  आयोग  के  समक्ष  14,400  करोड़  रुपये  मांग  रखी  हैं  ।  मुझे  नहीं  पता
 कि  उप्तके  बारे  में  प्रन्तिम  निर्णय  लिया  जा  चुकाਂ  हैं  अथवा  किन्तु  इस  वर्षे  चर्चो  के  दोरान

 उन्हें  केवल  1400  करोड़  रुपए  दिए  गए  हे  ।  केवल  50%  राशि  अबटित  की  गई  है  ।  श्रमिकों  में

 अपनस्व  की  भावना  पंदा  करनी  भागीदारी  की  भावना  पैदा  करनी  होगी  ।  उन्हें  भागीदार
 समझा  जाना  चाहिए  जिससे  भ्रष्टाचार  समाप्त  होगा  और  उठाई  गिरी  समाप्त  होगी  ।  अधिकरिंपों

 की  जवाबदेही  नाहिए  |  अधिकारों  के  साथ  उत्त  रदायिस्व  भी  होवा  चाहिए  ।  उत्तरदायित्व  के

 बिना  केवल  अधिकार  की  बात  करने  से  प्रगति  और  विकास  संभव  नहीं

 उड़ीसा  तथा  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  के  बारे  में  मैं  कुछ  कहना  चाहता  तलचर  से  लेकर

 रेरखोल  तक  बीच  की  ईब  घाटी  सहित  एक  कोयला-पट्टी  यह  बहुत  बड़ा  कोयला  क्षंत्र  वह
 केवल  देश  का  ही  अपितु  पूरे  विश्व  का  सबसे  बड़ा  कोयला  क्षेत्र  किन्तु  दुर्भाग्पयश  इस
 कोयला  क्षत्र  की ओर  समुचित  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  हम  वहां  दो  उच्च  तापीय  संयम्त्र
 आसानी  से  स्थापित  कर  सकते  हैं--एक  तलचर  में  और  दूसरा  ईब  घाटी  में  ।

 कुछ  समय  पूर्व  मैंने  चोन  की  अधंध्यवस्था  की  बात  कही  चीन  में  राजनैतिक  विचार  से

 बात  नहीं  की  जाती  है  अपितु  वहां  व्यावहारिक  बुद्धि  से  मार्ग  निर्देश  लिया  जाता  बहां  कोयला

 खानों  के  मुहानों  पर  ही  विद्युत  संयन्त्र  स्थापित  किये  जाते  टूम  लोगों  को  भी  ख्वानों  के  मुहानों
 पर  ही  उच्च  तापीय  विश्युत  संयन्त्र  स्थापित  करने  चाहिए  अन्यथा  हमारे  लिए  बड़ी  भारी  समस्या

 खड़ी  हो  जायेगी  ।  परिवहन  रेले  की  समस्या  होगी  ।  आजे  करोड़ों  रुपये  का  कौयला  जला  दिया
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 जाता  इस  मामले  में  कोई  भी  कुछ  नहीं  कर  हमें  अअनी  सहायता  आप  करनी  चाहिए  ।

 उड़ीसा  राज्य  ऐतिहासिक  तथा  परम्परागत  तौर  से  बहुत  पिछड़ा  राज्य  है  |  यहां  कोयले  का  बहुत

 बड़ा  भंहार  है  ।  यह  कोयला  अच्छा  उच्च  कोटि  का  है  और  इसमें  अधिक  राख  का  अंश  नहीं  है  ।

 कोयले  की  मात्रा  के  बारे  में  चर्चा  चल  रही  थी  ।  इस  देश  में  बहुत  अधिक  कोयला  तो  भी  हम

 आरट्र  लिया  से  आयात  कर  रहे  उस  कोयले  में  कया  उस  कोयले  में  बहुत  अधिक  गन्धक

 यूरोपीय  देशों  और  आस्ट्रं  लिया  के  कोयले  में  गंधक  की  मात्रा  अधिक  है  जबकि  अपने  देश  के  कोयले

 में  गधक  का  अंश  नहीं  है और  यही  हमारे  देश  के  कोयले  का  गुण  है  ।  राख  के  अंश  को  अलग  करने

 के  लिए  हम  अनुसंघान  कर  सकते  हैं  तथा  अपने  विद्ञत  संयंत्रों  के बायलरों  का  पुनर्तिर्माण  कर  सकते

 हैं  ।  तब  हमारी  आवश्यकता  स्वदेशी  कोयले  से  ही  पूरी  हो  हमें  आयात  नहीं  करना  पड़ेगा  ।

 मेरा  दूसरा  सुझाव  यह  है  कि  उड़ीसा  में  एक  कोयला  कम्पनी  स्थापित  की  जाये  जिससे  उड़ीस
 में  कोयला  उद्योग  के  विकास  पर  पूरा  ध्यान  रखा  जा  सके  ।  उड़ोसा  में  यह  कम्पनी  चालू  करने  के

 लिए  हमें  तुरन्त  ही  एक  पृथक  कोयला  खण्ड  मिल  सकता

 इन  शब्दों  क ेसाथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 अनपका रक  होते  हुए  भी  यह  विधेयक  बड़ा  महत्वपूर्ण  है  जिसपर  हमारे  राष्ट्र  की  अर्थव्यवस्था
 पर  दूरगामी  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इस  व्यापक  परिप्रेक्ष्य  में  इस  सभा  में  इस  पर  सदस्यों  को  चर्चा  करने  का

 अवसर  देने  तथा  कोयला  उद्योगों  कि  बेहतर  कार्यकरण  के  बारे  में  सुझ्लाव  देने  का  अवसर  देने  के  लिए
 मैं  मन्‍त्री  महोदय  को  बधाई  देता  हूं  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  प्रवना  भाषण  सम्राप्त  करता  हूं  ।

 2.04  म०  प०

 हथकरधा  बस्त्रों  की  बिक्री  पर  विशेष  छुट  के  बारे  में  वक्तव्य

 |

 पूति  और  बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  चर्द्रशोखर  हथकरघा  सहकारी
 तियों  और  निगमों  के  पास  जमा  हो  चुके  वस्त्र  भंडारों  को  समाप्त  करने  में  उनकी  सहायता  करने  की

 दृष्टि  स ेभारत  सरकार  की  20  प्रतिशत  की  विशेष  छूट  देने  सम्बन्धी  योजना  इस  छूट  में  केन्द्र

 ओर  राज्य  सरकार  का  बराबर  का  हिस्सा  होता  है  ।

 वर्ष  1983-84  और  1984-85  5  में  विशेष  छूट  की  अवधि  30  दिन  से  बढ़ाकर  60  दिन
 कर  दी  गई  थी  ।  1983-84  3-84  से  पहले  विशेष  छूट  वर्ष  में  30  दिन  दी  जाती.थी  भौर  यह  छूट
 करथा  विकास  आयुक्त  के  कार्यालय  द्वारा  आयोजित  राष्ट्रीय  हुथकरधा  प्रदर्शनियों  में  होने  वाली
 बिक्री  पर  भी  उहलब्ध  रहतो  थी  |  छूट  को  अवधि  60  दिन  किये  जाने  पर  केवल  राष्ट्रीय  हथकरघा
 प्रदर्शनियों  को  दी  जाने  वाली  विशेष  छूट  को  वापस  ले  लिया  गया  था  ।
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 तथापि  1985-86  के  लिए  उस  पुरानी  प्रणाली  को  फिर  से  लागू  किया  गया  था  जिसके

 अंतर्गंक  विशेष  छूट  की  अवधि  30  दिन  रहती  थी  किन्तु  साथ  ही  यह  छूट  राष्ट्रीय  हथकरवा
 नियों  के  लिए  भी  उपलब्ध  रहती  थी  |  इत  सम्बन्ध  में  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  अनेक  अभ्यावेदन  मेज

 हैं  कि  1984-85  की  उस  नीति  को  पुनः  लागू  किया  जाए  जिसके  अन्तर्गत  विशेष  छूट  60  दिनों  के

 उपलब्ध  रहती  थी  ।

 मामले  पर  फिर  से  विचार  करते  के  बाद  सरकार  ने  निर्णय  किया  है  कि  वर्थ  1985-86  के

 दौरान  विशेष  छूट  की  भ्रवधि  पहले  घोषित  30  दिनों  के  बजाय  45  दिन  हो  जायेगी  ।  छूट  सुविधाएं
 सरकार  द्वारा  आयोजित  या  अनुमोदित  हथकरघा  प्रदर्शनियों  के  लिए  भी  उपलब्ध  रहेगी  ।  यह  निर्णय

 पहले  की  कुल  60  दिन  के  लिए  उपलब्ध  छूट  सम्बन्धी  जिसमें  उपरोक्त  प्रदर्शनियां  भी  शामिल

 के  मुकाबले  अधिक  लाभकारी  होगा  ।  इस  प्रकार  वर्तमान  निर्णय  के  अन्तर्गत  विशेष  छूट  सुविधा
 सभी  बिक्री  के  लिए  45  दिन  के  लिए  उपलब्ध  होगी  ओर  प्रदर्शनियों  में  लगभग  120  दिन  की  बिक्री

 के  लिए  छूट  इससे  अलग  होगी  ।

 सरकार  के  दस  निर्णय  से  हथकरघा  क्षत्र  को आगामी  मौसम  में  हुथकरधा  वस्त्र  की  बिक्री

 बढ़ाने  और  जमा  हुए  वस्त्र  भंडारों  को  समाप्त  करने  में  अत्यधिक  सहायता

 2.06  म०  प०

 कोयला  खान  ओर  संशोधन  विधेषक--जारो

 ]

 झीमती  जयंती  पटनायक  :  इस  संशोधन  विधेयक  में  पह  सुझाव  दिया  गया

 है  कि  कोयला-खान  मालिकों  के  हित  के  लिए  सरकार  द्वारा  जो  कार्य  अथवा  उपाय  किये  उसके

 लागत  को  वधूल  करने  का  अधिकार  हसी  अधिनियम  में  होना  चाहिए  त  कि  नियमों  में  ।  इसीलिए

 यह  संशोधन  लाया  गया  हम  इस  संशोधन  का  स्वागत  करते  हैं  क्योंकि  यह  संशोधन  1973  में

 कोयला-खा  नों  के  राष्ट्रीयकरण  किये  जाने  के  अनुकल  है  ।

 कोयला  खानों  का  संरक्षण  ओर  विकास  राष्ट्र  के  लिये  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  चूंकि
 कोयला  ऊर्जा  का  मुख्य  स्रोत  है  अतः  उर्व  विद्युत  शक्ति  और  अनेक  उद्योगों

 से  इसका  गहरा  सम्बन्ध  इसीलिए  1974  में  यह  अधिनियम  बनाया  गया  इस  संशोधन

 विधेयक  में  खान  एजेस्टों  अथवा  प्रबन्धकों  से  शुल्क  ओर  कर  की  बह  राशि  बसूल  करने  के

 लिए  सरकार  को  कुछ  अधिकार  दिया  है  जो  राशि  सरकार  कोयला  श्यानों  के  संरक्षण  और  विकास  के

 लिए  तथा  किन्‍्हीं  कारणों  के  प्रति  सुरक्षा  और  निवारण  उपाय  करती  है  जो  कोयले  के  संरक्षण  तथा

 कोयला  खानों  के  विकास  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डालते  हैं  तथा  कोयले  में  राख  के  तत्व  को  कम  करते

 इन  शक्तियों  का  उपयोग  कोयला  खान  1975  के  नियम  6  के  अम्तगंत  किया
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 ५  a.  विशियन  ्ा
 कौयला  खान  और  संशोधन  विधेयक  29  1985

 गया  था  |  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  के  सुझाव  और  सिफारिश  के  अनुस्तार  इसे  अधिनियम  के

 रूप  में  समाविष्ट  किया  जा  रहा  है  ।

 1978  में  भारतीय  भूसरवेक्षण  ने  कहा  था  कि  हमारे  देश  में  86,4280  लाख  टन
 ॥

 कोयले का भंडार है जिसकी दरार मीटर मोटी है तथा 600 मीटर गहरी ऊर्जा नीति समिति के के प्रतिवेदन के अनुसार यदि यह मान लिया जाय कि शताब्दी के अन्त तक कोयले का उत्तादन 4000 लाख टन हो जाएगा तो भी उपलब्ध कोयले का मंडार लगभग वर्ष तक के लिये पर्याप्त होगा । कोयले के संरक्षण के बारे में ऊर्जा समिति ने अनेक सुझाव दिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हू कि क्या कोयले के संरक्षण के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं ओर क्या-क्या मुख्य सुझाव दिये गए हैं । इस विधान की महत्वपूर्ण बात कोयले के उत्पादन से सम्बन्धिग है जिसके लिए कोयला खानों का विकास करने की आवश्यकता है । आज कया देखने में आता है के विस्तृत आंकड़ों से पता चलता है कि में कोयले का उत्पादन 32299 लाख टन हुआ है जो की उत्ती अवधि के दोरान लाख टन कोयले के उत्पादन से 26 प्रतिशत कम है । तथा इस तिमाही में जो लाख टन कोयले का लक्ष्य निर्धारित गया था उससे प्रतिशत कम रहा वर्ष 5-86 के पूरे वर्ष के दोरान लाख टन कोयले के उत्यादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था अथवा वर्ष 5 के पूरे वर्ष के दौरान जो लाख टन का उत्पादन निर्धारित किया गया था उससे लाख टन अधिक वर्ष 86 में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह वर्ष के लाख टन के लक्ष्य से केवल 50 लाख टन अधिक सातवों पंच वर्षीया योजना में खानों के विकास के लिए मंत्रालय ने योजना आयोग से 44,000 करोड़ रुपये से अधिक की माँग की किन्तु ब्ष के लिए केवल करोड़ रुपए का नियतन किया गया था| इतनी कम राशि से खानों का विकास करना कंसे संभव हो सकता यह भी नहीं पता है कि इस वर्तमान संशोधन से कितना रुपया मिलने की सम्भावना है । कोल इंडिया का उत्पादन पर्याप्त अधिक हो सकती है किन्तु मुहानों पर जो इतना अधिक मंडार इकट्ठा हो गया वह रेलवे बंगन को कमी के कारण है । मुहानों पर जमा होने वाले कोयले को कम करने के लिए ही ज।नबूझ कर उत्पादन कम करने की नीति बनायी गई है ।. खानों के मुहानों पर अप्रल में जो 300 लाख टन कोयला जमा था वह अब घटकर 22.7 लाल के लगभग हो गया है | इससे यह भी स्पष्ट होता है कि कोल इण्डिया ने चालू वर्ष के लिए अपना उत्पादन लक्ष्य लाख टन से धटाकर लाख टन क्यों किया है । बंगन की निकासी अच्छी होनी चाहिए ओर प्रत्येक तापीय 3 नद्र स्टेशन के पास कम से कम 5 दिन का कोयले का भंडार होता कोयले की सप्लाई समय पर भी नहीं होतो है अनेक उद्योगों को शिकायत है कि कोयला कम सप्लाई किया जाता कोल इण्डिया राज्य 62
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 विद्युत  बोर्ड  के  बीच  हुए  समझौते  पर  हस्ताक्षर  सहित  फजल  समिति  की  सिफारिश  पर  ग्रस्भी

 पूर्वक  ध्यान  दिया  जाये  ।

 जहां  तक  कोयले  की  किस्म  का  प्रश्न  उत्पादित  कोयले  और  उपभोवताक्षों  को  स्वीकाय॑

 कोयले  की  किस्म  Faz  प्रं१र  रहा  दूसरे  शब्दों  गत  वर्ष  के  दौरान  कोयले  की  माँग

 जनक  रही  थी  किन्तु  घटिया  किस्म  के  कोयले  का  उत्पादन  अधिक  हुआ  यदि  ऐसी  ब!त  है

 इस  वर्ष  के  दौरान  बढ़ाये  जाने  वाले  अतिरिक्त  कोयले  कोयले  की  किस्म  अच्छी  होनी

 घाहिए  जिससे  कि  उपभोक्ताओं  को  सप्लाई  किये  जाने  वालेन  बिके  कोयजे  के  भण्डार  में  घटिया

 किस्म  के  कोयले  का  भंडार  मिलाकर  न  सप्लाई  किया  जा  सके  |  संतोष  की  बात  यह  है  कि  इस  बात

 को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कदम  उठाये  गए  हैं  कि  उपभोक्ताओं  विशेषकर  तापीय  संयन्त्रों  को  प्राप्त

 होने  वाले  कोयले  की  किस्म  के  बारे  में  अथवा  सप्लाई  किये  गए  कोयले  के  मूल्य  के  बारे  में  जो  वे

 सप्लाई  किये  गए  कोयले  की  किस्म  के  सम्बन्ध  में  अदा  करते  के  सम्बन्ध  में  उन्हें  कुछ  कहने  का

 अधिकार  है  ।  कोल  द॒ण्डिया  लिमिटेड  ने  खली  खानों  से  कोयले  के  उत्पादन  को  कम  करने  तथा

 रिक्त  कोयला  प्राप्त  करने  के  लिए  खानों  की  गहरी  खुदाई  करने  का  जो  निर्णय  लिया  है  उसका  मुख्य

 कारण  यही  यह  कदम  सही  दिशा  में  उठाया  गया  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  कोयला  खानों  के

 मुहानों  से  एक  बार  प्रबंधकीय  अनुपातों  तक  नीचे  ले  जाते  समय  कोयले  की  किसमें  निर्धारित  की

 जायेगी  ?  कोयला  जिन्हें  अब  ठक  धटिया  किस्म  का  कोयला  सप्लाई  किया  जाता  *हा

 गहुन  यांजिक  की  प्रगति  खनन  पर  विशेष  ध्प्रान  देंगे  ।

 कुछ  कारणवश  कोयला  इंडिया  के  लिए  सामान्य  मांग  की  ओर  ध्यान  देना  आवश्यक  हो

 जाता  है  |

 कोल  इंडिया  लिमिटेड  के  अधोन  कार्यरत  कुछ  कम्पनियों  ने  आदश

 नाट्मक  दक्षता  ओर  ध्यान  देना  आरम्म  किया  विशेषकर  खनन  प्रौद्योगिकी  और  मशीनों  की

 सहायता  से  खनन  कार्य  का  आधुनिकीकरण  किए  जाने  की  आवश्यकता  को  कठिनता  से  हो  अति  महृत्व

 दिया  जा  सकता  प्राधिकारियों  ने  यह  बताया  है  कि  उपकरणों  के  बेहतर  इस्तेमाल  से  खानों  के

 का्यकरण  से  अधिक  उत्पादन  किया  जा  सकता  अनेक  खानों  में  कम  अनुपात  में  इनके  उपयोग  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  जो  कि  कुछ  मामलों  में  30  प्रतिशत  से  भी  कम  खनन  प्रौद्योगिकी  की

 एयकता  है  ओर  वस्तुओं  का  पूर्ण  उपयोग  किया  जाना  कोयले.की  उतराई  के  लिए  टथा

 खत्तों  स ेकोयला  उठाने  के  लिए  सुविधाओं  का  आधुनिक्रीकरण  किया  जाना  इस  क्षेत्र  में

 ओर  अधिक  योजना  बनाने  तथा  समन्वय  करना  अत्यन्त  अनिवाय  तथा  आवश्यक  है  ।

 मैं  चाहता  हें  कि  माननीय  सदस्य  श्री  जगन्नाथ  राव  ने  तलचेर  कोयला  क्षेत्रों  के  बारे  में  जो

 कुछ  कहा  वह  कार्यवाही  वृर्तात  में  सम्मिलित  किया  उन्होंने  कहा  था  कि  तलचर  कोश्ला

 क्षेत्रों  में  खराब  कोयला  है  ओर  इन  क्षंत्रों  के  मालिकों  को  प्रतिकूल  परित्थितियों  का  सामना  करना

 पड  रहा  है  और  इन  परिष्टियतियों  को  सुधारने  के  लिए  गत  कई  वर्षों  से  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  है
 ओर  अब  समय  आ  गया  है  जबकि  प्राकृतिक  साधनों  के  दोहन  के  लिए  कुछ  आधुनिक  प्रीद्योगिवी

 को  विकसित  किया  जाना  चाहिए  ।
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 एक  दूसरे  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  उड़ीसा  में  कोयला  खनन  के  विकास  के  लिये  उचित

 ध्यान  नहीं  दिया  गया

 उड़ीसा  कोयला  क्षत्रों  क ेविकास  पर  पर्याप्त  ध्यान  न  दिये  जाने  का  कारण  यह  है
 कि  तलचेर  कोयला  क्षेत्रों  और  ईब  घाटी  कोयला  क्षत्रों  का कायंकरण  दो  विभिन्न  कोयला

 करणों  के  हाथ  में  राज्य  के  इन  दोनों  कोयला-उत्पादक  क्षत्रों  को  कोल  इंडिया  की  एक  पथक

 सहायक  कम्पनी  के  प्रशासनिक  नियन्त्रण  में  रखा  जाय  जिप्का  मुख्यालय  उड़ीसा  में  हो  ।

 उड़ीसा  में  उपलब्ध  कोयला  अनिवायंतः  तापीय  श्रेणी  का  इसलिए  कोयला  भण्डार  के

 विकास  ओऔर  उपयोग  पर  उच्च  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।  राज्य  के  तलथेर  और  ईब  घाटी

 कोयला  क्षंत्रा  में  कुल  लगभग  3000  वर्ग  कि०मी०  में  कोयले  का  मंडार  फैला  हुआ  जिसमें  से

 अब  तक  केवल  दस  प्रतिशत  क्षत्र  में  स ेकोयले  का  दोहन  करने  से  कोयला  प्रतिष्ठानों  में  कुल  भंडार

 5800  मीट्रिक  टन  हो  गया  देश  भर  में  कोयले  का  कुल  जितना  उत्पादन  होता  है  उसका  3
 शत  उत्पादन  उडीसा  में  होता

 हाल  ही  में  इस  क्षत्र  की  खदाई  से  तलचर  क्षत्र  के  वतंमान  खनन  क्षेत्र  के  पश्चिम  में  कोयले

 की  गहरी  पत॑  होने  का  पता  चला  सुन्दरगढ़  जिले  में  गोपालपुर  के  आस-पास  कोयले  का  भारी

 भन्‍्डार  होने  की  निश्चित  संभावना  हो  गई  है  |  यह  कहा  जाता  है  कि  यह  कोयला  तापीय  श्रंणी  का

 सर्वोत्तम  कोयला  है  जिसमें  राख  की  मात्रा  और  खुरदरापन  कम  होता  इस
 क्षेत्र  का विकास  किया  जाना  चाहिए  और  उड़ीसा  के  कोयला-बहुल  क्ष  त्रों  की  ओर  ध्यान  दिया  जाना

 चाहिए  क्‍योंकि  यहां  कोयले  का  भारी  मंडार  उड़ोप्ता  आर्थिक  रूप  से  पिछड़ा  हुआ  राज्य  है  ओर
 उसे  विकसित  किया  जाना

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 भी  बनबारी  लाल  पुरोहित  सभापति  माननीय  मंत्री  जी  जो  कोल

 डवेलपमेंट  एण्ड  कन्जरवेशन  एक्ट  में  एमेंडिग  बिल  लाए  उसका  मैं  समर्थन  करता  हू  ।

 चंकि  इस  अवसर  पर  मुझे  बोलने  का  मौका  मिला  इस  लिए  मैं  कुछ  सुझ।व  मन्त्री  जी  के

 सामने  रखना  चाहता  हूं  ।  मुझे  पुराने  जमाने  की  याद  आती  जब  तमाम  कोल  माइस्स  प्राइवेट

 सैक्टर  के  हाथ  में  उस  समय  32-33  रु०  टन  का  भाव  था  और  मुझे  याद  है  प्राइवेट  सँक्‍्टर  में
 दो  रुपए  टन  की  बढ्धि  मांगी  लेकिन  हमारी  सरकार  ने  वह  वृद्धि  नहीं  दी  नेशनलाइजेशन
 के  बाद  अभी  आपने  आठ  1984  को  25  प्रतिशत  भाव  बढ़ाए  हैं  और  जो  अभी  रिपोर्ट  आई

 उत्के  अनुसार  वेस्टले-को  ल-फील्ड  को  सो  करोड़  रुपए  से  ऊपर  का  फायदा  हुआ  आपने  25

 प्रतिशत  भाव  बढ़ाए  इसलिर  आपको  मुत़्ाफा  हुआ  यदि  आप  एफिशियेंसी  पेदा  करके  या

 बचत  करके  प्रोफिट  करते  तो  मैं  उसको  सही  मायनों  में  प्रोफिट  मानता  ।

 मैं  मंत्री  जी  के  ध्यान  में  एक  बात  जरूर  लाना  चाहता  इस  समय  कोल  माइन्स  के  उद्योग
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 में  बहुत  ज्यादा  सुधार  की  गुजाइश  आज  तो  वेस्टर्न  कोल  फील्ड्स  उनकी  छवि  बहुत  अच्छो
 ह

 नहीं  हमारा  प्रोडक्शन  कितना  बढ़ा  138  मिलियन  टन  से  बढ़कर  147  मिलियन  टन  हो
 गया  है  ।  हम  बहुत  खुष्ा  हैं  कि  हमारी  प्रोग्रेस  हो  रही  परन्तु  किस  तरह  से  प्रोग्रेंस  हो  रही  है  या

 ये  आंकड़े  कंसे  दिये  जाते  इस  पर  ध्यान  देने  की  जरूरत  मैं  अभी  नागपुर  गया  वहां  पर

 जो  स्माल  स्केल  इन्डस्ट्रीज  का  सेक्टर  उनको  बहुत  ज्यादा  शिकायत  है  कि  कोयले  में  पत्थर  आता

 यह  बिल्कुल  सही  बात  मैंने  स्वयं  15-20  छोटे  कारखानों  को  विजिट  किया  और  देखा  कि

 10-12  परसेंट  पत्थर  कोयले  में  मिला  हुप्मा  जिसका  उनको  कोयले  का  भाव  देना  पड़ता  वे

 कुछ  नहीं  कह  सकते  क्योंकि  उनकी  कहीं  भी  सुनवाई  नहीं  होती  है  ।  इसकी  जांच  होनी  चाहिए  ।

 जहां  तक  बवालिटी  का  सवाल  आपके  यहां  क्वालिट्री  का  कोई  हिसाब-किताब  नहीं  है  ।

 मेरे  यहां  काम्पटी  माइन्स  हैं  |  जहां  बी-ग्रंड  और  सी-पग्रंड  के  कोयले  में  35  से  40  रु०  का  भाव  में

 अन्तर  बो  ओर  सी  ग्रेड  के  सेम्पल  मैंने  स्वयं  निकाले  हैं  |  दोनों  की  क्वालिटी  एक  है  परम्तु  दोनों

 के  भावों  में  40  रुपये  का  फर्क  आप  ने  कर  रखा  है  |  इन्डस्ट्री  वाले  बोलते  हैं  कि आप  हमको  सी  प्रंड

 का  ही  कोयला  हम  40  रुपए  ज्यादा  क्यों  तो  आप  के  अधिकारी  बोलते  हैं  कि  वी  श्र  का

 लेना  सी  ग्रंड  का  आप  को  नहीं  यह  वस्तु-स्थिति  चल  रही  इससे  कोई  छवि

 सुधरती  नहीं  इसलिए  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इसमें  सुधार  की  बहुत  गु  जाइश  आप

 अपने  यहां  ही  देखिए  ।  कम  से  कम  करोड़ों  रुपये  की  आप  के  यहां  मशीनें  बेकार  पड़ी  हुई  हैं  ।

 कौत  अधिकारो  हैं  जिन्होंने  इनको  खरीदा  है  जबकि  हनकी  अहूरत  महीं  थी  और  इन  का  कोई

 योग  नहीं  है  |  मशीनें  जंग  खा  रही  हैं  ओर  बेकार  हो  यह  पैसा  किसका  यह  जनता  का

 पैप्वा  ह ैऔर  उसका  अपंव्यय  नहीं  होना  मैं  मंत्री  जो  से  निवेदन  करूगा  कि  जिन

 कारियों  ने  इन  मशीनों  को  खरीदा  वे  आज  भी  आप  के  यहां  ऊंथे  पदों  पर  मजा  कर  रहे  होने  ।

 आप  उनके  खिलाफ  कार्यवाही  कोजिए  ।  जिन  अधिकारियों  ने  गलत  तरीके  से  मशीनरी  खरीद  कर

 सैंकहों  करोड़ों  रुपयों  का  सरकार  को  नुकध्षान  पहुंचाया  उन॒  पर  आप  कायबाही  यह
 समय  की  आवश्यकता

 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  को  यह  भी  बताऊंगा  कि  जैसे  वाशरी  का  सवाल  अभी  छींदवाड़ा

 जो  श्री  कमल  नाथ  का  एरिया  उसमें  आपने  50  करोड़  रुपया  खर्च  करके  इसको  खोला  भौर

 25  पर  सेन्‍्ट  कंपेध्िटो  पर  चल  रहो  क्‍यों  नहीं  उतको  100  पर  सेन्‍्ट  कैपेसिटी  पर  चलाते  हो  ।

 ऐसा  करने  फी  सबसे  बढ़ी  आवश्यकता  है  |

 अभी  बिहार  के  कई  सदस्यों  ने  कहा  कि  इललीगल  माइनिग  होती  मैं  माननीय  मंत्री  जी

 का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  कि  आपके  विद  क्षेत्र  में  भी  माफिया  गेंग  सक्रिय  होता  जा  रहा  है|
 आज  वहां  पर  जो  एक  ट्रक  कोयला  लेता  है  हालांकि  कोयला  डम्पर  से  सीधे  ट्रक  के  अन्दर  जाता  है
 और  लोडिंग  का  कोई  सवाल  नहीं  है  परन्तु  7  रुपये  टन  से  ले  कर  ।5  रुपये  टन  जबरदस्ती  उनसे

 पैसा  वसूल  किया  किया  जा  रहा  यह  तो  शुरुआत  हुई  है  और  कहां  तक  आगे  बढ़  कहा  नहीं
 जा  सकता  ।  इमलिए  समय  रहते  इसको  रोकना  चाहिए  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  एक  सुझाव  यह  देना  चाहता  हूं  कि  रेलवे  के  अन्दर  प्रोडेक्शनफोर्स
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 _..........हत+भ्््््भप्ै्््ज््||/|_|/्ै/्ञपईएएः
 नस  ोओ  से

 है  ।  वहां  यदि  कोई  वैगन  ब्रेक  करता  तो  उसको  गोली  से  उड़ा  दिया  जाता  भाप  कोलमाइन्स

 के  अन्दर  भी  इन्डिपेडेंट  प्रोटेक्शन  फोर्स  का  निर्माण  क्‍यों  नहीं  करते  ।  जब  तक  आप  इसका  निर्माण

 नहीं  तब  तक  आप  माफिया  गैंग  ओर  ऐसे  दूसरे  लोगों  से  नहीं  निपट  सकते  ।

 एक  बात  यह  और  कहना  चाहता  हूं  कि  पिटहैड्स  पर  बहुत  ज्यादा  स्टाक  एक्मूलेट  होमे  से

 आग  लगती  हमारे  चन्द्रगुर  के  अन्दर  लाखों  रुपये  का  कोयला  जल  गया  क्योंकि  समय  पर  आ  इन्ट्रोड्यूस किये हैं। बाक्स बैगन में तोलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है | वे कभी कम देते हैं  ने

 उसको  डिस्पैच  नहीं  किया  ।  आप  समय  पर  उसको  डिस्पेच  कराइए  ।

 मैं  एक  बात  की  ओर  ओर  मंत्री  जी  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  आपने  बड़े  बावस  वेगन

 इन्ट्रोड्यूस  किये  बाक्स  बैगन  में  तोलने  के  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  |  वे  कभी  कम  देते  हैं  ओर

 कभी  ज्यादा  देते  हैं  और  उसमें  बहुत  बड़ा  झ्मेला  होता  है  और  लोगों  के  साथ  न्याय  नहीं  हो  सकता  । ह

 यह  दो  साल  के  करीब  से  हुआ  इसको  एन०  एन०  बाक्स  वेगन  कहते  उनके  तोलने  की  आप

 व्यवस्था  करें  जिससे  उचित  पैसे  देकर  लोगों  को  उचित  माल  मिले  ।  कम  देने  से  लोगों  को  बड़ी

 लीफ  होती  है  ।
 ह

 कई  माननीय  सदस्यों  ने  पावर  हाऊसेज  की  तरफ  जो  पैसा  बकाया  उसके  बारे  में  कड़ी

 कार्यवाही  करते  के  लिए  कहा  है  ।  हमारी  जहां  तक  जानकारी  यह  झगड़ा  ववालिटी  की  वजह  से

 उसमें  एश  कन्टेन्ट  ज्यादा  होती  है  और  वे  बोलते  हैं  कि  आपने  जिस  तरह  का  माल  सप्लाई
 करना  चाहिए  वेसा  नहीं  किया  इस  तरह  से  बहुत  सारा  पैसा  बकाया  जितना  पैसा
 पावर  हाऊत्तेज  की  तरफया  स्टेट  इलंबिदृ्सिटी  बोडंस  की  तरफ  बकाया  उसके  बारे  में  माननीय
 मंत्री  जी  स्वयं  वहां  के  मुख्य  मन्त्रियों  को  बुलाकर  फैसला  कर  लें  और  इस  चीज  का  निपटारा  हो

 जिससे  लोगों  में  जो  गलतफहमी  वह  दूर  कम  या  ज्यादा  करके  इसका  सेटिलमेंट  हो

 अन्त  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  आप  नई  प्रणाली  के  हिसाब  से  काम  कीजिए  ओर  यह  बिल

 जो  मंत्री  महोदय  लाए  उसके  लिए  मैं  उनको  धन्यवाद  देता  हु  ओर  यह  आशा  रखता  हूं  कि  जो

 थोड़े  बहुत  सुझाव  मैंने  दिए  उन  पर  वे  गम्भीरता  से  विचार  करेंगे  ।

 श्री  रामाअय  प्रसाद  सिह  :  माननीय  सभापति  इस  विधेयक  का

 समर्थन  करते  हुए  मुझे  यह  कहना  है  कि  कोयला  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  से  देश  को  बहुत  लाभ  हुआ

 है  ओर  इस  क्षेत्र  में  देश  ने  निश्चित  रूप  से  बहुत  प्रगति  की  है  लेकिन  इस  राष्ट्रीयकरण  के  बावजूद
 हमारे  सामने  कुछ  समस्‍्याए  हैं  और  वे  काफी  विकट  अभी  भी  झरिया  खान  में  जो  आग  लगी  हुई

 है  उसमें  खरबों  रुपए  का  राष्ट्रीय  नुकसान  हुआ  है  और  इसी  आग  को  बुझाने  में  हम  कभी  भी  सफल

 नहीं  हुए

 हैं और हम समझते हैं कि अभी वह दिन दूर है जब हम इस आग को बुझा इस तरफ उचित ध्यान भी नहीं दिया गया है । गिरोडीह कोयला खदान से आप बिना वाशिग किये उप्त ग्रंड का कोयला ले सकते हैं जो आप आस्ट्रेलिया से मंगाते सी० एम० डो० पी० आई० आर्गेनाइजेशन ने इस बारे में सकी म 66
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 बनाकर  दी  है  लेकिन  अभी  तक  हम  उसको  लागू  नहीं  कर  सके  सरकार  को  इस  ओर  अवश्य

 ध्यान  देना  चाहिए  ।

 कोपला  खान  और  संशोधन  विधेयक

 आपके  अधिकारियों  में  यह  प्रवृत्ति  देखी  गई  है  कि  वे  उत्पादन  लक्ष्य  को  पूरा  करने  के  लिए
 खानों  का  का  कोयला  निकाल  लेते  हैं  भौर  नीचे  वाले  कोयले  को  छोड़  देते  इस  प्रकार  से

 वे  तो  बार  जाते  हैं  ओर  चले  जाते  हैं  लेकिन  हससे  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  को  बहुत  नुकसान  हो

 जाता

 साथ  ही  साथ  खदान  में  गेर  कानूती  तरीके  से  कोधला  निकालने  वाले  लोग  माफिया  मिरोह

 के  कहे  जाते  जिन  पर  दुनिया  का  कोई  कानून  लागू  नहीं  वे  लोग  अवेध  रूप  से  कोयले  का

 खनन  करते  हैं  और  उसको  एक  स्थात  से  दूसरे  स्थान  पर  से  जाते  बगेर  किसी  रुकावट  के  उसे

 बेच  देते  उनको  पकड़ने  वाला  कोई  नहीं  यह  माफिया  गिरोह  भी  आपके  कोयले  को  नुकसान

 पहुंचा  रहा  इसके  बारे  में  आवाज  शुरू  से  ही  उठाई  जा  रही  है  जब  से
 कि  कोयला  खदानों  का

 राष्ट्रीयक रण  हुआ  है  ।  उस  वक्‍त  से  यह  सिलसिला  चल  रहा  है  और  आज  भी  जारोी

 इसी  प्रप्तंग  में  मैं  कुछ  माइन्स  के  नामों  को  लेकर  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।

 जहां  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  वक्‍त  में  जो  योजना  बनाई  गई  सर्वे  क्रिया  गया  अब  वह

 सर्वे  करके  कोयला  खत्म  हो  गया  है  और  जो  नीचे  वाला  कोयला  है  उसके  लिए  कोई  दूसरी  योजना

 अभी  तक  नहीं  बताई  गई  है  जिसके  चलते  करोड़ों-कररोड़ों  दपये  की  सम्पत्ति  बर्बाद  होती  जा  रही  है

 और  सब  लोग  इस  पद्धति  को  अपनाये  हु  हैं  ।  उन्हें  इस  ज्यादा  फायदा  होता  वे  कह  देते  हैं  कि

 काम  पूरा  हो  मैं  ऐसी  खदानों  के  नाम  जानता  हूं--गारकोंडा  सिरका-सोनडा  और

 गिरीडीह  कोलियरी  |  ये  माइस्स  बन्द  हो  गई  इनमें  खनना  कार्य  बंद  हो  गया  है  ।  बहुत  से  मजदूरों
 को  बिठा  कर  पैसा  दे  रहे  इस  तरह  से  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  की  बर्बादी  हो  रही  हय  एक  सही

 राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  अपनाना  होगा  जिससे  कि  हम  ज्यादा  से  ज्यादा  कोयला  निकाल  तर्क  ।

 चौथी  बात  गहू  है  कि  बिहार  में  खनत  काय॑  केन्द्रीय  सरकार  के  आदेशों  से  ही  बलता

 फिर  भी  जो  अधिकारी  वहां  काम  करते  हैं  वे  बिहार  सरकार  के  केन्द्रीय  सरकार  का  उन  पर

 कोई  भी  नियम्त्रण  नहीं  इन  अधिकारियों  को  सांठगांठ  से  कोयला  बेचा  जाता  है  और  उसमें

 उनका  हिस्सा  होता  वे  अपने  पद  को  लाखों-लाखों  रुपए  में  खरीदते

 कोयला  क्षंत्रों  में  काम  करने  वाले  भादिवासियों  को  वहां  से  हटा  दिया  गया  उतका  नाम

 लिस्ट  में  है  लेकिन  उनके  नाम  से  दूसरे  आदमी  तेनात  कर  लिये  गए  भादिवासी  लोग  विरोध  भी

 प्रकट  नहीं  कर  सकते  ऐसे  लोगों  की  संढया  40  से  50  हजार  के  बीच  इन  लोगों  में  असंतोष

 बढ़  रहा  है  ।  जब  यह  असन्तोष  भयंकर  रूप  से  फूट  पड़ेगा  तो  हमारी  सरकार  ओर  हमारे  मन्त्री  जी

 कहेंगे  कि  विघटनकारी  तत्व  सिर  उठा  रहे  लेकिन  वहां  जो  विघटनकारी  तत्व  काम  कर  रहे  हैं

 उनको  आप  बदल  नहीं  सकते  ।  आज  45  हजार  लोगों  के  नाम  पर  दूसरे  लोग  पैसा  ले  रहे  हैं  ओर  वे

 लोग  चुपचाप  उनके  साथ  कोई  इन्साफ  नहीं  हो  रहा  इसलिए  इस  पर  आप  ध्यान  इसी

 तरह  से  खानों  में  ओ  कोयला  जमा  हो  रहा  उससे  भी  बड़ी  कठिनाई  उठाने  वाले  कहते  हैं  कि
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 रेलवे  का  दोष  रेलवे  कहता  है  कि  लदान  करने  वाले  का  दोष  लदान  कहता  है  कि  बिजली  का

 दोष  इस  तरह  से  कोयला  जमा  हो  रहा  इससे  सरकार  का  बहुत  नुकसान  हो  रहा  इस

 लिए  मैं  इतना  ही  कहकर  अपनी  बात  समाप्त  कर  रहा  हु  कि  सरकार  इस  तरह  के  कुप्रबंध  को

 समाप्त  करे  और  कोयला  यहाँ  से  वहां  लाने-ले  जाने  का  प्रबंध  ठीक  हो  ।

 श्री  के०  डो०  सुल्तानपुरी  :  माननीय  सभापति  कोयला  खान  संरक्षण

 ओर  विकास  संशोधन  विधेयक  का  मैं  समरथंन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  और  मैं  समझता  हूं  कि

 माननीय  मंत्री  जो  जो  यह  छोटा-सा  बिल  लाए  इसका  सारे  माननोय  सदन  ने  समर्थन  किया

 है  ।

 हमारे  देश  में  जहां  तक  बुनियादी  जरूरतों  का  ताल्लुक  इसमें  हमारे  उद्योग  और

 हमारी  उन  सबमें  कोयले  का  अधिक  मात्रा  में  उपयोग  होता  जिस  ढंग  से  इसमें  राख

 मिलाई  जाती  उसके  बारे  में  सभी  सदस्यों  ने  मंत्री  जी  को  बताया  जितने  हमारे  थर्मल  पावर

 प्रोजेक्ट  बने  हुए  यह  हमारी  सबसे  बड़ी  दोलत  हमें  अपनी  कोयले  की  खानों  को  महफूज
 रखता  चाहिए  ताकि  कभी  भी  मुसीबत  आने  पर  हम  उसका  मुकाबला  कर  सके  ।

 जहां  तक  कोयले  की  खानों  का  तालल॒क  इसमें  सबसे  बड़ी  कमी  यह  है  कि  जहां  पर  खातों

 का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  वहीं  पर  प्राइवेट  लोग  भी  कोयला  निकाल  रहे  हैं  ।  वे  जंगलों  का

 सुकसान  करते  उनका  काम  बगर  किसी  परमिट  के  जारी  जो  सरकार  का  प्रोडक्शन  होता  है

 वह  उनके  खाते  में  चला  जाता  मेल-मिलाप  से  सारे  काम  हो  जाते  है  ।  जहां  पर  सरकार  कोयला

 निका  नती  है  ।  वहीं  पर  प्राध्वेट  लोग  भी  कोयला  निकालते  लंबी  लीज  सरकार  से  ले  लेते  हैं
 भर  उनका  प्रोडक्शन  अधिक  होता  हमारा  प्रोडग्शन  कम  होता  माननीय  मन्त्री  जी  के  आने

 से  काफी  सुधार  हुआ  साठे  साहब  बड़े  एक्टिव  आदमी  जब  ये  ब्रांडकास्टिग  मिनिस्टर  तब

 भी  इन्होंने  बड़ा  ताम  कमाया  आज  भी  मैं  समझता  हूं  कि  खान  मन्त्रालय  में  उन्होंने  जो  काम

 किया  वह  बहुत  उत्साहवर््धक  है  मेरा  कहना  यह  है  कि  रेलवे  उद्योग  और  ऊर्जा  मनत्रालय  का

 आपस  में  ओआडिनेशन  होना  यह  बहुत  ही  लाजमी  है  |  मैं  पहाड़  हिमाचल  प्रदेश  से  आता

 वहां  पर  कलकत्ता  ओर  बिहार  से  कोयला  आाता  उसमें  राख  होती  है  और  कोयले  की  चोरी

 बेगन  से  ही  शुरू  हो  जाती  लोगों  को  राख  मिलती  कई  दफा  तो  ऐसा  होता  है  कि  कोयला

 रास्ते  में  ही  गुम  हो  जाता  कोई  पता  ही  नहीं  चलता  कि  कोयला  कहां  चला  हिमाचल

 प्रदेश  सरकार  ने  कई  केस  रजिस्टर  कराए  हैं  कि  कोयला  गुम  हो  गया  पता  नडीं  चलता  कि

 कोयला  रास्ते  में  उतार  लिया  गया  था  राजस्थान  बगंरा  के  रास्ते  में  ही  लोग  गायब  कर  देते  हैं  ओर

 जिन  लोगों  के  पास  कोयला  पहुंचना  उन  लोगों  तक  नहीं  पहुंच  पाता  इसके  लिए  आपके

 विभाग  में  और  रेलवे-विभाग  में  तालमेल  होना  जरूरी

 प्राइवेट  लोगों  का  जो  प्रोडड्शन  होता  उसके  बारे  में  मैं  एक  मिसाल  देना  चाहता  हू  ।

 हमारे  यहां  कई  चीजों  फारेस्ट  की  चीजों  पर  पाबन्दी  लगा  रखी  है  कि  वह  बाहर  नहीं

 जैसे  पोधों  में  बग्रोचा  निकलता  बह  बाहर  तहीं  जाएगा  ।  फिर  कया  होता  है  कि  प्राइवेट  जमींमार
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 उस  जगह  को  ले  लेते  हैं  और  हमारी  पैदावार  कम  होती  प्राइवेट  लोगों  की  ज्यादा  होतो  इस

 तरह  से  आपको  वहां  फारेस्ट  रखना  पड़ेगा  ताकि  कोयले  का  दुरुपयोग  कोई  न  कर  सके  ।  यह  जो  देश

 की  दोलत  है  वह  बची  रहनी  चाहिए  ।  अभी  हाल ही  में  मैं  पंजाब  गया  रोपड़  में  मैंने  पुछा  कि

 थम॑ल  प्रोजेक्ट  चलाने  के  लिए  कितने  दिनों  का  क्ष्टाक  उन्होंने  कहा  कि  23  दिन  से  ज्यादा  नहीं

 है  |  ज्यादा  माल  पड़ा  रहेगा  तो  वह  खराब  हो  उसमें  आग  लगने  को  भो  सम्भावना  रहती

 है  और  इस  तरह  से  हमारा  धन  भी  नष्ट  हो  सकता  जो  कोयला  खानों  से  निकाला  गया  उसको

 जल्‍दी  से  जल्दी  पहुंचाने  के  लिए  तीनों  मंत्रालय  इकट्ठे  बेठकर  यह  विचार  करें  कि  जहां-जहां  जरूरत

 हो  उसको  भेजा  जाए  ताकि  समस्‍या  दूर  हो  सके  ।  अगर  हम  अपने  देश  का  ओर  बच्चों  का  भविष्य

 उज्ज्वल  करना  चाहते  हैं  तो  हमें  पन-बिजली  की  तरफ  ज्यादा  ध्यान  देना  होगा  ।  इससे  हमारे  पहाड़ी
 क्षेत्र  में  भी  ज्यादा  बिजली  पैदा  हो  सकेगी  ।  उसके  लिए  थोड़ा  कोयला  इस्तेमाल  होगा  और  ऊर्जा  के

 दूसरेसाधन  इस्तेमाल  किए  जाएं  ।  ना

 जितसे  देश  भी  तरक्की  करेगा  ।  सदस्यों  ने  यह  भी  चिता  व्यक्त  की  है  कि  जहां  कोयले  की

 खदान  होती  है  वहां  बहुत  पेड़  काट  जा  रहे  इसके  लिए  प्रापको  गाइडलाहइन्स  इश्यू  करनी  चाहिए

 हमारे  यहां  सीमेंट  की  खानें  वहां  पर  चूना  और  पत्थर  आता  प्राइवेट  जियोलाजिस्ट

 डिपार्टमेंट  से  लीज  ले  लेते  जैसा  मंसूरी  में  हो  रहा  है  बसा  ही  हमारे  हिमाचल  प्रदेश  में  भी  हो
 रहा  आप  इसके  भी  मंत्री  हैं  इसलिए  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हू  कि  आप  इसकी  ओर  भी
 ध्यान  अगर  हमारे  यहां  पेड़ों  का कटाव  होता  रहा  तो  हमेशा  के  लिए  हमारी  सम्पत्ति  नष्ट  हो

 जाएगी  ।  यह  बहुत  ही  उचित  बिल  है  इसका  सारे  सदन  ने  समर्थन  किया  मैं  भी  इस  बिल  का
 समर्थन  करता  हूं  ।

 थ्रो  सोमनाथ  रथ  :  सभापति  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा

 हुआ  हूं  ।  मंत्री  और  उनके  मंत्रालय  को  बधाई  देनी  होगी  क्योंकि  उन्होंने  कोयले  के  अबंध  खनन  और

 कोयले  की  चोरी  को  रोकते  के  लिए  पर्याप्त  कदम  उठाए  हैं  ।  उन्होंने  यह  घुनिश्चित  करने  के  लिए
 भी  कदम  उठाए  हैं  कि  उपभोक्ताओं  को  अपेक्षित  अच्छी  किस्म  और  सही  मात्रा  में  कोयले  की  सप्लाई

 उन्होंने  कोयला  क्षेत्रों  मे ंअतिरिक्त  कोयला  संचालन  संयंत्र  और  धोवनशालाएं  स्थापित  की

 मैं  माननीय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  इस  बात  की  छानबीन  करें  कि  कोल  इंडिया
 को  इतना  भारी  घाटा  क्यों  हो  रहा  है  ।  सभा  में  यह  कहा  गया  है  कि  श्रम-संविदा  से  श्रमिकों  के  हितों
 के  लिए  हानिकर  होगा  ।  कोल  इडिया  को  इस  ओर  €यान  देना  चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध  में  एक
 निक  जांच  आवश्यक  माननी  मंत्री  भी  एक  समिति  का  गठन  कर  सकते  जो  ऐसे  मार्योवायों
 का  पता  लगाएगी  कि  इस  घाटे  को  कंसे  अच्छी  प्रकार  से  समाप्त  किया  जा  सकता  है  ।

 मैं  सभा  का  ज्यादा  समय  नहीं  लूंगा  क्योंकि  कई  मासतोय  सदस्यों  मे  कोयला  उद्योग
 के  राष्ट्रीकरण  ओर  इसके  कार्यकरण  के  बारे  में  पहले  ही  काफी  कह  दिया  मैं  केवल  एक  बात

 कहना  चाहता  हूं  ।  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  जी  ने  सभा  में  कहा  था  कि  उड़ीसा  में  अच्छी
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 किस्म  का  कोयला  उपलब्ध  है  |  उड़ीसा  में  विपुल  सम्पदा  होते  हुए  भी  बहुत  गरोबी  है  ।  मैं  सरकार

 से  अनु  रोध  करू गा  कि  राज्य  में  गरीबी  दूर  करने  में  सहायता  करें  ।

 तालचेर  ताप  विद्य त  केन्द्रों  को  सही  किस्म  के  कोयले  की  पूरी  सप्लाई  की  जानी

 चाहिए  और  कोयले  के  भंडारण  की  भी  पूरी  सुविधा  होनी  चाहिए  ।  मुझे  पता  चला  है  कि  विभाग  ने

 पहले  ही  इसके  लिए  धन  स्वीकृत  किया  हैं  और  इसे  जल्द  किया  जाना  चाहिए  ।  इसी  प्रकार  कोयला
 विभाग  में  प्रयोगशाला  सुविधाएं  होनी  चाहिए  और  कोयले  की  जाच  का  काये  किया  जाना  चाहिए
 ताकि  वे  फैसला  कर  सके  कि  किस  प्रकार  के  कोयले  का  प्रयोग  कहां  करना  ओर  उन्हें  खपत  के

 लिए  कहां  मेजा  जाता  जांच  करते  के  बाद  इन  सारे  आंकड़ों  को  इकट्ठा  कर  प्रेषित  किया  जाता

 चाहिए  ।

 राज्य  में  औद्योगिक  खपत  के  लिए  आवश्यक  और  ‘a’  ग्रंड  के  कोयले  को  भारी

 कमी  राज्य  की  कोयले  की  दैनिक  आवश्यकता  82  बंगन  है  जोकि  प्रतिमाह  करीब  2500  बैगन

 बैठती  यह  मांग  कोल  इण्डिया  लि०  की  तालचेर  कोयला  खानों  द्वारा  पूरी  की  जानी  है  जिनका

 और  किस्म  के  कोयले  की  प्रति  दित  का  उत्पादन  45  वेगन  या  15,00-1600  वेगन

 माह  बैठता  इसके  परिणामस्वरूप  राज्य  के  अधिकांश  उद्योगों  को  अपने  उत्पादन  में  भारी  कमी

 करनी  पंड़ी  कई  उद्योगों  को  बन्द  होने  की नौबत  आ  गई  है|  इससे  औद्योगिक  उत्पादन  की  भी

 भारी  क्षति  हुई  यह  उपयुक्त  समप्र  है  कि  स्थिति  में  सुधार  लाया

 एस०  एस०  आई०  इकाइयों  को  अपनी  आवश्यकता  की  पूर्ति  हेतु  कोल  इण्डिया  लिमिटेड

 की  सहायक  कम्पनी  भारत  को  केग  कोल  लिमिटेड  से  हाड  कोयला  प्राप्त  करने  में  बड़ी  कठिनाई  का

 सामना  करना  पड़  रहा  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  नये  एककों  को  कोयले  की  नियमित  रूप

 से  सप्लाई  करने  के  लिए  पर्याप्त  उपाय  नहीं  कर  पाई  उसने  माह-दर-माह  के  आधार  पर

 क्रम  बनाया  जिससे  अनिश्चितता  की  स्थिति  पैदा  होती  है  ओर  इस  योजना  में  कमियों  की  भी

 गुंजाइश  रह  जाती  यह  आवश्यक  है  कि  नये  एस०  एस०  आई०  एककों  को  कोयले  की  नियमित

 रूप  से  सप्लाई  की  मुझे  विश्वास  है  कि  हमारे  कुशल  मन्त्री  महोदय  के  नेतुत्व  में  कोयला

 उद्योग  और  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  प्रगति  करेंगे  और  विधेयक  पर्याप्त  हो  जाने  के  बाद  उद्योग  आने

 वाले  वर्षों  में  लाभ

 थरो  योगेववर  प्रसाद  योगेश  :  सभापति  माननीय  मंत्री  जी  द्वारा  इस  सदन

 में  उपस्थाहित  कोयला  खान  ओर  संशोधन  विधेयक  की  मैं  प्रशंसा  करता  हूं  क्योंकि

 इस  बिल  को  उपस्थापित  करके  माननीय  मन्त्री  जी  ने  कोयले  के  कन्जरवेशन  और  विकास  को

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  अपनी  माकूल  चिन्ता  व्यक्त  की  उनको  कोयला  इंडस्ट्री  और  कोयले  के

 उत्पादन  दोनों  के  विकास  की  जबिन्ता  है  ओर  यह  बिल  उनके  डायतामिज्म  का  परिचायक  इस

 सम्बन्ध  में  में  उनके  आपके  माहपम  से  कुछ  ठोस  सुझाव  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं  बयोंकि  मैं

 भी  उस  घरती  का  व्यक्ति  हु  और  उन  सारी  बातों  की  मुझे  जानकारों
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 अभी  इस  सदन  साधारणतः  सारे  सदस्यों  ने  इस  विषय  पर  झ्पनी  चिस्ता  व्यक्त  की  है
 कि  कोयला  खदानों  के  माफिया  गिरोह  के  कारण  तथा  अन्य  कई  भ्रष्टाचार  फंले  होने  के

 वांछित  प्रगति  नहीं  हो  पा  रही  मैं  आपसे  सुझाव  के  तौर  पर  कुछ  निवेदन  करना  चाहता

 हूं  जिनसे  माननीय  मनत्री  जी  को  काफी  सहायता  सबसे  पहले  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि कोयला

 संरक्षण  के  जहां  कुछ  माध्यम  जैसे  स्टोपिग  ऑफ  इल्लीगल  फायर

 आदि  और  ये  सारे  ऐसे  माध्यम  हैं  जिनकी  वजह  से  कोयले  के  संरक्षण  की  पूरी  तरह  से

 गारन्टी  दी  जा  सकती  ये  सारे  एसे  जो  माध्यम  जिनकी  वजह  से  कोयले  को  पूरी  तरह  से

 संरक्षण  प्रदान  किया  जा  सकता  कोयला  खानों  में  हम  देखते  हैं  कि  स्टोह  ग  के  लिए
 जितनी  बालू  की  आवश्यकता  पड़ती  वह  सही  रूप  में  प्रयोग  नहीं  होती  कोयले  को  निकालते

 के  बाद  में  जो  /010  बच  जाता  है  उस  ५००  को  बाल  से  भर  देने  के  बाद  में  जो  बगल  में  पिलर  होते

 वे सरक्षित  रहते  हैं  और  बाद  में  फिर  कोयला  निकाला  जा  सकता  किन्तु  हम
 देखते  हैं  कि  बालू  को  ठीक  तरह  से  नहीं  भरा  जाता  इसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि  यह  बालू
 भरने  की  सारी  जिम्मेदारी  माफिया  लोगों  के  हाथ  में  बालू  की  ढोने  कों  जिम्मेदारी  प्री  माफिया

 गिरोह  के  हाथ  में  माननीय  मन्त्री  महोदय  को  मैं  बतलाना  चाहता  हूं  कि  अभी  हाल  में  बालू  को

 ट्र|सपोर्ट  करने  वाले  जितने  ठकेदार  उन्होंने  स्ट्राइक  कर  दी  और  भारत  कोकिंग  कोल  को

 लाइज  कर  उन  लोगों  को  नाकों  चने  चबवा  दिए  और  घुटने  टेकने  पर  मजबूर  कर  दिया  और

 भारत  कोकिंग  कोल  के  लोगों  को  उन  ठेरेदारों  की  टम्सं  एंड  कंडीशंस  पर  सम्झौता  करना  पड़ा  ।  यह

 हमारे  लिए  एक  बहुत  बड़ी  कमजोरी  है  और  इतनी  बड़ी  कमजोरी  रहते  हुए  हम  माफिया  गिरोह  पर

 कभी  भी  कंट्रोल  नहीं  कर  सकते  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  के  ध्यान

 में  यह  बात  लाना  चाहता  हूं  कि  स्टोरिंग  के  लिए  जितने  ट्रक  आने  चाहिएं  उतने  नहीं  आते  मान

 लिया  कि  दस  ट्रक  स्टोइग  करने  के  लिए  बालू  के  और  रिकार्ड  में  दर्ज  हो  गए  50  कभी

 कभी  तो  सो  ट्रक  भाते  हैं  और  रिकाई  में  दर्ज  हुजार  ट्रक  हो  जाते  तो  आप  स्वयं  समझ्न  सकते  हैं

 कि  किस  प्रकार  से  वहां  पर  काम  चल  रहा  है  |  अभी  हाल  ही  में  अलकुणा  कोयलरो  में  रटोहग  ठीक

 ढंग  से  न  होने  क ेकारण  एक-दो  हफ्ते  पहले  पूरी  की  पूरी  खदान  बेठ  गई  और  उसमें  मजदूरों  के  भी

 कुछ  क्यार्टर  आ  थकार  से  एक  और  मोरा  कोयसरी  में  भी  स्टोइंग  ठीक  न  होने  के

 कारण  इतना  बढ़ा  <.:7८८  होता  कि  शायद  इतिहास  में  इतनी  बड़ी  दु्ंटना  नहीं  हुई
 तीन  वर्ष  पहले  बी  ait  है  कि  पूरी  की  पूरी  माइन  नीचे  घंस  गई  ।  तो  इस  तरह  से  यह  स्टोहग  का

 मामला  है|  यह  स्टोइग  होनी  बहुत  जरूरी  है  क्योंकि  यह  कोयले  को  आग  से  बच्चाती  है  और  उसको

 सुरक्षित  रखती  बाद  में  कोयले  को  निकालने  में  सुविधाजनक  बनाती  है  अगर  ऐसा  नहीं  किया

 गया  तो  फिर  कोयले  का  एक्सट्र  क्शन  असम्भव  है  ।

 कोयले  की  खूबसूरती  की  बात  कही  था  रही  थी  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  कोकिंग

 कोल  इतना  खबसूरत  होता  हैं  कि उसकी  खूबसूरती  का  कोई  अंदाज  नहीं  वह  कोकिंग  कोल  भ्राज

 लाखों  लाख  टन  बिलकल  दवा  पड़ा  हुआ  सरकार  को  ओर  उसके  अधिकारियों  को  उसकी

 कारी  नहीं  है  अगर  उसकी  जानकारी  ली  तो  उसको  निकाला  जा  सकता  है  ।

 दूसरी  बात  मैं  टिम्बरिंग  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता  टिम्बरिंग  में  जो  लकड़ी  सप्लाई
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 की  जाती  है  वह  ठोक  नहीं  होती  है  और  उसका  रिकाई  भी  गलत  रखा  जाता  एक  कोयल री  में

 एक  ट्रक  आया  दर्ज  दस  ट्रक  हो  जाते  हैं  और  वही  ट्रक  दूसरी  कोयलरी  में  जाता  है  और  वहां

 भी  दर्ज  हो  जाता  है  और  धम  फिर  कर  एक  ही  ट्रक  कई  जगह  दर्ज  हो  जाता  टिम्बरिंग  के  अभाव

 में  कोयला  खदानों  से  नहीं  निकल  सकता  है  ओर  दुघंटन  होने  की  सम्भावना  नहीं  रह  जाती  है  ।

 अन्त  मैं  एक  सुझाव  देना  चाहता  हू  और  वह  यह  कि  आप  स्टोइ'ग  को  सॉलिड

 करने  के  लिए  डिहरी  में  आप  एक  कोयला  भंडार  केन्द्र  बदाइये  और  वेगन  से  आप  कोयला  भेजिएऔर
 '

 उधर  से  सोन  से  आप  बालू  लाइए  और  यह  काम  आप  अपने  हाथ  में  लीजिए  जो  आपका  एकमात्र  सोसे

 बालू  लाने  का  वह  दामोदर  लेकिन  दामोदर  में  अब  बालू  रह  ही  नहीं  गया  वहां  से  ठेकेदार

 मिट॒टी  भरकर  ला  रहे  हैं  और  अपना  बिल  बना  रहे  तो  इस  तरह  की  तमाम  घांधलियां  वहां  पर

 चल  रही  हैं  जिनका  सभी  का  जि  यहां  पर  नहीं  किया  जा  सकता  इसके  लिए  सबसे  बड़ा  रास्ता

 यह  है  कि  आप  धनबाद  से  लेकर  ब।रबाडी  होकर  डिहरी  प्रौर  सोन  में  एक  केन्द्र  बनाइए  जिससे

 अपर  कन्ट्री  तथा  हिमालय  तक  जिस  कोयले  के  जलावन  की  चिन्ता  व्यक्त  की  गई  वह  भी

 द्र  हो  सके  ।  इसके  लिए  आप  सोन  नदी  से  बालू  लाइए  वहां  पर  बालू  के  अक्षय  मंडार  वहां  पर

 हजारों  वर्ष  तक  बालू  के  मंडार  खत्म  नहीं  वहां  पर  बड़ा  केन्द्र  बनाइए  उप्तमें  आप  कोयला

 सटाक  कीजिए  ।

 अन्त  मैं  टिम्बरिंग  के  बारे  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इसकी  वजह  से  वहां  पर  हजारों
 तथा  करोड़  रुपयों  का सरकार  को  घाटा  हो  रहा  उसको  रोकिए  ।

 इस  शब्दों  के साथ  अन्त  मैं  यह  कहना  चाहता  हु  कि  कोयला  खदानों  में  जो

 माफिया  पनप  रहा  है  और  जिसकी  वजह  से  आप  उनके  प्राणों  में  हनर्जी  भर  रहे  उसे  वह  नहीं
 दिया  गया  तो  परिणाम  खतरनाक  होगा  |  मैं  एक  इ स्टांस  देना  चाहतां  जो  मुझे  मालूम  है

 मड़ी  वशरी  से  70  हजार  रुपए  प्रतिदिन  की  आमदनी  वे  लोग  कर  रहे  आप  क्‍यों  इतनी  बड़ी

 आमदनी  अपने  हाथ  में  नहीं  रखना  चाहते  क्यों  इस  रुपये  से  डिपार्टमेंट  को  वंचित  रखना  चाहते

 हैं  ?  इतने  घाटे  के  बावजूद  इस  पैसे  को  अपने  हाथ  में  क्‍यों  नहीं  रखते  इन  स्लरीज  से  करोड़ों
 अरबों  रुपए  का  माल  निकलता  क्यों  नहीं  कप  उसे  अपने  हाथ  में  रखते  हैं  ?  आप  ब्रिकिटिंग  की

 फैक्टरी  आप  उसे  सप्लाई  कीजिए  जो  फ्यूल  के  परपज  में  काम  आएगा  ।  इस  तरह  से  जो

 कोयला  बहां  से  माफिया  के  हाथ  में  चला  जाता  उसकी  बचत  होगी  हजारों  शिक्षित  बे  रोजगारों

 की  समस्या  का  समाधान  निकल

 यह  बड़ें  शर्म  की  बात  है  जिस  कोयला  खदान  से  कंट्र क्टर  और  माफिया  को  हटाकर  मजदूरों
 की  जिन्दगी  में  एक  नई  रोशनी  हमारी  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  लाई  आज  सैदट्रल  कोल  फील्ड  के

 अन्दर  करोड़ों  रुपए  प्राइवेट  कन्ट्र  बटर  के  माध्यम  से  289  Loader  द्वारा  कोयले  की  लदाई  पर  खच

 होता  है  और  हजारों  की  संख्या  में  हमारे  मजदूर  बंठे  उनसे  काम  नहीं  लिया  जाता

 कारियों  से  लेकर  माफिया  ग्रूप  ओर  पुलिस  अधिकारियों  तक  सारे  लोगों  का  गिरोह  बना  हुआ  है  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  इस  कठिन  परिस्थिति  को  तोड़ने  के  लिए  हमारे  साठे  साहब  ज॑ंसे  डापनैमिक

 मिनिस्टर  अवश्य  सक्षम  हो  सकते  लेकिन  इसके  लिए  उन्हें  कठोर  कदम  उठाना
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 मैं  बहुत  सारी  बातों  के  ठोस  उदाहरण  यहां  रख  सकता  लेकिन  मैं  दूसरे  के  समय  में  दखल
 नहीं  देना  चाहता  उन  सवको  लिखकर  हैं  मंत्री  महोदय  को  भिजवा  दूंगा  ।

 मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  टिस्करिंग  और  इल्दोगल  माइनिव  की  ध्रफ  आप  पूरा ध्यान  देंगे  ।  हमारे  भारत  कोकिंग  कोल  में  मुकुन्दा  प्रोजेक्ट  रूस  के  कालीश्रे शन  से  फायर  को  कम्फाइन
 करने  के  लिए  चल  रहा  जितनी  गहराई  में  कोल  माइनिंग  का  कांम  हमारे  यहां  हो  रहा  उतनी
 गहराइ  से  दुनिया  में  कहीं  नहीं  हो  रहा  है  ।  नई  माइनिंग  के  प्रयोग  हमारे  देश  में  हमारे  ख्ं  से  हो
 रहा

 रघुनी  के  चावर

 रचनी  के

 तौल  रघनो  प्रे-पूरा  ।

 दूसरे  देशों  में  कहीं  भी  इतनी  गहराई  में  माइनिंग  नहीं  हो  रहा  जब  यह  आपके  देश  में  हो  रहा
 है  तो  दूसरे  देश  से  एग्रीमेंट  करके  जो  बड़ा  खर्चा  किया  यह  ठीक  है  अगर  बहुत  बड़ा  रास्ता

 ठीक  लेकिन  इसते  सतक  रहने  की  आवश्यकता  है  ।

 शो  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  सभापति  जो  कोयला  शान  और
 सशोधन  विधेयक  यहां  लाया  गया  मैं  निर्दलीय  सदस्य  होने  के  नाते  निष्पक्ष  भावना  से

 इस  विधेयक  की  सराहना  करता  मंत्री  जी  की  निश्चित  रूप  से  मंशा  है  कि  इस  विश्वेयक  के

 उद्दे  श्य  के  माध्यम  से  हम  इस  कोयले  के  क्षेत्र  को  आगे  मैं  इसका  हादिक  अभिनम्दन  करता

 प्रश्न  यह  पैदा  होता  अनेकों  माननीय  सदस्यों  ने इस  सदन  में  एक  अहम  प्रश्न  उठाया

 कि  एक  समय  वह  दिन  दिन  75  साल  का  होगा  या  100  साल  का  जब  कोयले  की

 कमी  इस  हिन्दुस्तान में  होगी  ।  में  दावे  क ेसाथ  एक  साठे  यहां  कहना  चाहूंगा  कि  बहुत
 स्‍्टाक  हम  कोयले  का  विदेशों  से  आयात  करते  लेकिन  भारतवर्ष  में  हम  इस  स्टाक  वो  केसे  सुरक्षित
 रख  यह  मुख्य  मूमिका  है  ?

 *

 आप  किसी  जमाने  में  सुना  करते  थे  कि  यहां  राजरद्र  बाबू  जेसे  लोग  पेदा  हुए  बहां  भय  बहुत
 से  मटबरलाल  भी  पैदा  दूमरी  जगहों  पर  इस  कोयले  की  अवेध  रूप  से  लूट  के  लिए
 सारी  जगहों  पर  नटवरलाल  बल्कि  पिर्फ  दिल्ली  में  मोजूद  आप  सभी  सदस्यों  से  हृदय  पर

 हाथ  रखकर  पूछें  कि  निश्चित  रूप  से  छोटे-छोटे  उद्योगों  का  लाइसेंस  लेकर  हर  एम०  पी०  के  पास

 कोई  न  कोई  नटवरश्लाल  नहीं  पहुंचता  है  ?  वह  कहता  है  कि  चलिए  माननीय  मंत्री  जी  से  मुझे
 कोयले  का  एलार्टमेंट  करा  दीजिए  ।  यह  बंगलिंग  हिन्दुस्तान  में  किसी  कोने  में  नहीं  होती  बल्कि

 दिल्‍ली  में  होती  है  ।

 माफिया  के  बारे  में  इस  सदन  में  एक  बार  प्रश्न  किया  उम्मीद  थी  कि  उस  पर  काबू
 पाया  लेकिन  पाया  यह  है  कि  वही  रक्‍्तार  बढ़ेगी  जो  पहले  श्वो  वहु  अब  भी  दो  लपजों
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 इन  कोयला  लुटेरों  की  एकही  कहानी  है  कि
 ..

 जम  जाये  तो  खून  बह  जाये  तो  पानी

 माफिया  गिरोह  की  यह  कहानी  है  और  प्राधिकारियों  की  यह  कहानी  है

 पहली  सीख  यही  जीवन

 अपने  को  आबाद  करो  ।

 बस  न  सके  दिल  की

 तो  आग  लगाकर  बर्बाद

 घनबाद  में  एक  समय  बिहार  के  चीफ  मिनिस्टर  श्री  अब्दुल  गफूर  हुआ  करते  वहां

 एक  सक्सेना  कलेक्टर  था  ।  साठ  साहब  उस  कलेक्टर  की  रिपोर्ट  धनबाद  के  रेलवे  स्टेशन  जहां
 सारे  माफिया  ग्रिरोह  का  फोटो  टंगा  कोयले  की  अवंध  खुदाई  माफिया  गिरोह  द्वारा  धनबाद  में

 बिल्क्‌ल  बन्द  गफूर  के  समय  में  माफिया  द्वारा  कोशिश  को  गई  कि  कलेक्टर  का  स्थानांतरण  हो
 लेकिन  गफूर  ने  स्थानांतरण  नहीं  किया  गफूर  के  हटते  ही  का  स्थानांतरण  माफिया

 गिरोह  ने  लाखों  नहीं  करोड़ों  रुपये  उनके  स्थानांतरण  पर  खर्च  कर  जएन  मनाया  अगर  आप  इस

 माफिया  गिरोह  पर  काबू  पाना  चाहते  हैं  तो  सारी  व्यवस्था  को  अपने  हाथ  में  लेना  होगा  तथा

 सक्सेना  कलक्टर  की  रिपोर्ट  को  देखना  होगा  कि  कौन  लोग  माफिया  की  लिस्ट  में  बिहार
 कार  का  शासन  पदाधिकारी  ओर  राजनेता  नहीं  चलाते  बल्कि  माफिया  चलाते  हैं  जिसके  चलते

 300  करोड़  रुपये  का  अवैध  ढंग  से  कोयला  प्रतिवर्ष  माफिया  गिरोह  द्वारा  निकाला  जाता  है  जिससे

 1100  करोड़  रुपए  की  हानि  उठानी  पड़ती

 आागजनी  की  घटनाओं  पर  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  प्रकाश  झरिया  के  सम्बन्ध

 में  लोगों  न ेकहा  कि  कोयला  खदान  में  आगजनी  की  घटनायें  बहुत  दिनों  से  जब  आप  देखते  हैं
 फि  अवैध  कोयले  की  भ।रतवषे  में  कमो  है  और  विश्व  में  पांचवां  स्थान  भारत  का  है  तो  एक  अध्ययन

 दल  बनाया  जो  रा-मंट्रियल  है  इसका  अन्य  जगह  उपयोग  किया  जा  सके  रिपोर्ट  दे  जिससे

 करोड़ों  रुपए  का  मुनाफा  हो  सके  क्योंकि  प्राइबेट  फैक्ट्री  टाटा  तथा  अन्य  जगहों  पर  रा-मैटिरियल  से

 करोड़ों  रुपए  बनाया  जाता  इस  रा-मैटीरियल  से  सरकार  को  भी  बड़े  पैमाने  पर  आय  हो  सकती

 जहां  तक  बिजलीघरों  का  प्रश्न  आपका  स्टेशन  वेगन  रेलवे  का  होता  जब  वह  जाता

 है  तो  उसमें  एक  तम्बर  का  कोयला  बिजली  घरों  के  लिये  होता  रास्ते  में  माफिया  गिरोह  द्वारा

 एक  नम्बर  का  कोयला  उठाकर  दो  नम्बर  का  लोड़  कर  दिया  जाता  है  जिससे  बिहार  के  सारे

 ताप  घरों  की  उत्पादन  क्षमता  बढ़ने  की  बजाय  घट  गई  है  ।

 हमारे  मंत्री  महोदय  एक  अनुभवी  अ्यक्षित  इसलिए  मैं  उनके  सामने  फरियाद  पेश  कर  रहा

 हूं  ।  फरियाद  वही  सुनता  है  जिसके  पास  ताकत  हो  ।  जब  1977  में  साठे  साहब  विरोध  पक्ष  में  बेठते

 थे  और  हम  लोग  यहां  मैम्बर  नहीं  थे  तो  पत्रिकाओं  में  आपके  साहसगिरी  कदम  सुनने  को  मिलते  थे

 आज  कोल  डैम  ह्वारा  उपभोक्ताओं  को  कोयला  नहीं  दिया  जाता  है  और  उस  परमिट  को  रानी  गंज

 |
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 या  धनबाद  में  लाखों  रुपए  में  बेच  दिया  जाता  हसलिए  डैम  की  व्यवस्था  केन्द्रीय  सरकार  अपने

 हाथ  में  ले  जिससे  हिन्दुस्तान  का  आवाम  ओर  उपभोक्ता  यह  समझें  कि  मुझे  जो  सामान  भारत  सर

 कार  ओर  बिहार  सरकार  द्वारा  दिया  जाता  है  वह  उसे  उपलब्ध  हो  रहा  इसी  प्रकार  कोयला

 खदान  का  जो  ताप  घरों  के  पास  बकाया  रुपया  है  वह  भी  वसूल  किया  जाए  जिससे  हमारा  जो  लक्ष्य

 है  व  रूप  से  पूरा  हो  सके  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  में  निर्दलीय  सदस्य  होने  के  नाते  निष्पक्ष  भावना  से  यह  उम्मीद  रखता  हूਂ
 कि  आप  माफिया  गिरोह  जिसकी  विश्व  में  चर्चा  पर  काबू  पा  सकेंगे  ।  भारत  सरकार  जहां  पंजाब

 और  असम  की  समस्या  का  समाधान  कर  सकती  वहां  का  माफिया  गिरोह  पर  भी  अवश्य  काबू  पा

 सकेगी  ।  आपके  पदाधिकारी  जो  थोड़ा  सा  साहस  करके  माफिया  गिरोह  का  विरोध  करते  हैं  उन्हें
 गोलियों  से  मून  दिया  जाता  उन्हें  धमकी  दी  जाती  है  कि  आपको  गोलियों  से  भून  दिया

 आप  ऐसे  पदाधिकारियों  की  सुरक्षा  की  व्यवस्था  अवश्य  करें  जिससे  कि  वहू  माफिया  गिरोह  के

 खिलाफ  कार्यवाही  करने  की  हिम्मत  अन्त  में  मैं  उम्मीद  रखता  हु  कि  आप  इस  पर  विदार

 अवश्य

 3.00  म०  १०

 डा०  गोरी  दांकर  राजहूंस  :  सभापति  मैं  केवल  दो  तीन  बातें  कहकर

 अपनी  बात  खत्म  करूंगा  |  कोयले  के  आरे  मैं  बहुत-सी  बातें  कहीं  गई  ।  अभी  हमारे  दोस्त  जो  बिहार

 से  आते  हैं  उन्होंने  भी  बहुत-सी  बातें  मुझे  एक  कहावत  याद  आती  है--बटर  वाटर  एबेरी

 नाट  ए  ड्राप  टु  ड्रिक  ।  आप  जब  कोयले  का  नाम  लेते  हैं  तो आपको  बिहार  याद  आता  है  ओर

 जब  बिहार  का  नाम  लेते  हैं  तो  माफिया  याद  आता  मैं  कोयले  का  इतिहास  पढ़  रहा  बिहार

 के  कोयले  को  पहले  ईस्ट  इण्डिया  कंपनी  ने  लूटा  ।  फिर  अंग्रेजों  ने  प्राइवेट  कोल  ओनसे  ने  लूटा  ।

 राहत  हुई  सेवेन्टीज  में  जब  कि  कोयले  का  राष्ट्रीयकरण  हुआ  ओर  हमने  समझा  कि  अब  कोल

 इण्डस्ट्री  के लिए  स्वणिम  गोल्डन  एज  आ  गया  लेकिन  हालत  नेशनलाइजेशन  के  बाद

 बदत्तर  हो  गई  और  अब  कोयले  के  उद्योग  को  लूट  रहा  है  माफिया  |  कितनी  कहानी  कहूं  ?  उसकी

 कहानी  कहने  लगूं  तो  कद्दी  अन्त  न  होगा  ।  यह  माफिया  का  भिरोह  आप  सोच  सकते  हैं  कि  लोगों  को

 कांट्रेक्ट  नहीं  लेने  देता  टेंडर  नहीं  देने  देता  माननीय  मंत्री  जो  भी  जानते  मैं  इस  बात  को

 मान  नहीं  सकता  हूं  कि  वह  नहीं  जानते  हैं  ।  कोयले  को  खान  में  बालू  देने  के  लिए  कांट्रेक्ट  होता  है  ।

 कांटैक्ट  सौ  दो  सो  भादमी  देते  माफिया  का  आदमी  कहता  है  कि  तुम  टेंडर  नहीं  दे  सकते  हो  ।

 यदि  तुमने  टेंडर  दिया  तो  कल  को  सुबह  नहीं  देखोंगे  भर  ऐसे  केसेज  हुए  हैं  जिसमें
 बे

 कल  की  सुबह

 नहीं  देख  पाए  हैं  ।

 दूसरी  बात  लेबर  कांट्रैक्ट  होता  मजदूर  काम  करता  शाम  को  जब  मजदूरी  लेने

 पहुंचता  है  तो  15  रुपए  मजदूरी  के  बदले  में  उसे  8  रुपए  दिए  जाते  वह  कहता  है  7  रुपया  कहां

 गया  तो  कहते  हैं  इसकी  बात  मत  यह  यूनियन  में  वह  पूछता  है--कोन-सी  यूनियन  ?

 तो  किसी  यूनियन  का  सदस्य  नहीं  हूं  ।  कहते  हैं  इसकी  बात  मत  करो  ।  जिसने  विरोध  किया

 उसको  इस  दुनिया  से  उठ  जाना  यह  एक  ऐसा  विशस  सकिल  वहां  चल  रहा  यह  इस  देश
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 के  अन्दर  ऐसी  मन्दगी  ऐसा  मिरोह  है  जिसे  आज  तक  कोई  तोड़  नहीं  पाया  यह  सही  है  कि

 बलेमान  मुख्य  मंत्री  विन्देश्वरी  दुबे  जी  पूरी  चेष्टा  कर  रहे  हैं  और  उन्हें  सफलता  भी  मिली  परन्तु
 इसके  बारे  में  बहुत  कूछ  करना  अभी  बाको  है  ।

 मैं  जमंनी  की  बात  आपसे  कहता  हूं  ।  आपने  कभी  सुना  होगा  कि  कोयले  के  पिट  हैड्स  पर

 23  मिलियन  टन  कोयला  पड़ा  हुआ

 3:03  भ०  प०

 सोमनाथ  रथ  पोठासोन

 कोई  कहता  है  30  मिलियन  टन  पड़ा  हुआ  कोई  कहता  है  साढ़े  सत्ताइस  मिलियन  टन

 पड़ा  हुआ  है  |  रेल  विभाग  कहता  है  कि  उसके  पास  बेगन  नहीं  है  कि  और  जगह  वह  कोयला  पहुंचा
 सके  ।  मैं  कहता  हूं  आपको  बिहार  में  थर्मल  पावर  स्टेशन  और  अधिक  बनाने  में  क्या  दिक्कत  है  और

 जहां  थमंल  पावर  स्टेशन  हैं  वहां  कोयला  पहुंचाने  में  बया  दिक्कत  है  ?  उसके  लिए  तो  बहुत  ज्यादा
 बेगन्स  की  भी  आवश्यकता  नहीं  उसे  तो  ट्रक  से  भी  आप  पहुंचा  सकते  मैं  जमंनी  की  बात  कर

 रहा  था  ।  जम॑नी  में  रूढ़  एक  जगह  है  जो  कि  इण्डस्ट्री  का  खास  मड्डा  है  ।

 पर  यह  किया  गया  जहां  पिट-हेड्स  पर  कोयला  था  ।  वहां  पर  थर्मल  पावर  स्टेशंस  बना

 दिए  गए  तो  उस  एरिये  का  इण्डरस्ट्रियलाइजेशन  हो  गया  ।  उसी  प्रकार  से  आप  बिहार  में  भी  अनेक

 घमंल  पावर  स्टेशंस  क्‍यों  नहीं  बना  देते  क्‍यों  नहीं  आप  उस  एरिया  को  इण्डस्ट्रियलाइज  कर  देते

 यह  भोर  कोई.बात  नहीं  केवल  पूअर  मैंनेअमेंट  की  बात  एक  इमेजिनेशन  क्री  कमी  है  ।
 आपप्रक्रा  सारा  कोयला  जल  जाता  बेकार  चसा  जाता  वह  कोयला  काम  में  आ  सकता

 पावर  बनाकर  भाप  बिजली  पैदा  कर  सकते  है  ओर  वह  नेशनल  ग्रिड  में  दे  सकते

 दहू  बिद्चली  यू०  बंगाल  की  इण्डस्ट्रोज  में  काम्र  में  आ  सकती  आप  यहां  हाऊस  में
 जनाब  देते  हैं  कि  अपके  पास  कोयला  हैਂ  लेकिन  वह  मिल  नहीं  पाता  मैं  इण्डस्ट्रोज  की  बात  नहीं

 थर्ंश  पावर  स्टेलशंस  बात  नहीं  करता  लेकिन  साधारण  कंज्यूममं  को  भी  अपने  घर  में
 खाना  फ्काने  के  लिए  कोयला  नहीं  मिलता  विहार  में  घनबाद  से  कोयला  चलता  है  दरमंगा  के

 लिश  लेकिन  पहुंच  जाता  है  दार्जीलिंग  ।  कोयला  चलता  है  पटना  के  लिए  लेकिन  पहुंच  जाता  है
 पंजाब  ।  सरकार  सभी  जगह  अन्धी  हर  जगह  सभी  के  शेबर  बे  हुए  मैंने  सुना  है  कि  कोयले
 के  बिजनेस  में  दलाली  बहुत  है  ओर  कोयले  की  दलाली  में  हाथ  काले  होते  केवल  हाथ  ही
 मैं  तो  समझता  हूं  मुंह  भी  काला  हो  गया  अब  तो  ऐसा  समग्र  आ  गया  है  यदि  सरकार  ने  कोयले
 की  इण्डस्ट्री  पर  पूरा  ध्यान  नहीं  दिया  तो  इस  देश  को  सारी  इण्डस्ट्री  ठप्प  हो  जायेगी  ।  पावर  हाउसेज
 में  दो-तीन  दिन  का  कोयला  रहता  है  और  दूसरी  मिलो  में  एक  दिन  का  कोयला  रहता  ऐसी
 स्थिति  किस  प्रकार  चलेगी  ?  ओर  यह  आज  की  5-6  साल  की  स्थिति  इसलिए  आपको
 मंनेजमेंट  को  चुस्त  करना  होगा  जिससे  कि  प्राइवेट  कंज्यूमसं  को  भी  कोयला  पावर  स्टेशंस  को

 भी कोयला मिले ओर देश के दूसरे भाग के लोगों को भी कोयला इसी में मैं आपका ध्याम एक बात की ओर ओर आकर्षित करना चाहूंगा । वच्चपि
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 इस  विषय  का  सम्बन्ध  मन्त्री  जी  से  नहीं  वे  बहेंगे  कि  यह  भ्रम  मन्त्री  का  काम  है  लेकिन  मैं

 कले  क्टिव  रेस्पांप्तिविलिटी  में  विश्वास  करते  हुए  कहना  चाहुंगा  कि  कोयले  की  खानों  के  मजदूरों  को

 विशेष  तौर  से  दो  तरह  की  बीमारियां  होती  हैं--एक  तो  टी  बी  और  दूसरे  इस

 बीमारी  को  ज्यादातर  लोग  नहीं  समझ  पाते  हैं  क्योंकि  यह  टी  बी  की  तरह  की  ही  इसमें  परेशानी

 का  पता  नहीं  चलता  है  कि  क्या  बीमारी  है  और  लोग  घुट-घुटकर  मर  जाते  हजारों  लोग  इस

 बीमारी  से  मर  जाते  हैं  लेकित  उनको  देखने  वाला  कोई  नहीं  है  ।

 एक  तीसरी  समस्या  इल्लीगल  माइनिंग  की  बहुत-सी  माइन्स  अबेंडन्ड  छोड़  दी  गई

 हैं  वहां  पर  रात  को  माफिया  गिरोह  के  लोग  छोटे-छोटे  बच्चों  से  कोयला  निकलवाते  हैं  ओर  ट्रक्स  में

 भरकर  चने  जाते  आजकल  बरसात  के  दिनों  में  खदानें  गिर  जाती  हैं  जिसमें  सेकड़ों  हजारों  मजदूर
 दबकर  मर  जाते  मैं  आपको  यह  अनुभव  की  बात  बता  रहा  हूं  बयोंकि  मैंने  कोयला  खान  में  काम

 किया  चूंकि  उस  मजदूर  का  कहीं  पर  कोई  रिकार्ड  नहीं  होता  है  इसलिए  उसके  मां-बाप  तक  को

 पता  नहीं  चलता  कि  उसका  लड़का  मर  गया  ।

 इस  प्रकार  से  आप  देखेंगे  कि  कोल  इण्डस्ट्री  की  जो  बीमारी  है  बह  बहुत  कठिन  है  और  यदि

 आपने  इसको  कन्टद्रोल  नहीं  किया  तो  सारे  देश  का  मु  ह  यह  काला  कर  मैंने  सुना  है  कि माफिया

 गिरोह  बिहार  के  घनबाद  में  जो  काम  कर  रहा  है  वह  दिल्ली  तक  पहुंच  गया  माफिया  वाले  किसी

 को  टेंडर  नहीं  भरने  देते  कहते  हैं  हमारे  गेट  पर  टेंडर  होगा  भोर  यदि  तुमने  टेडर  भरा  तो  गोली

 मार  दी  जायेगी  ।  यह  बीमारी  यदि  दिल्ली  तक  आ  गई  है  तो  यह  जोने  नहीं  देगी  ।  इसलिए  यह
 समस्या  बहुत  ही  गम्भीर  है  ।  मैं  एक  बार  पुनः  जोर  देकर  इन  आल  सोरियसनेस  आप  इस
 गम्भी  र  समस्‍्था  पर  विचार  कीजिए  |  धन्यवाद  ।

 थी  एन०  डेनिस  :  विधेयक  का  समर्थन  करते  मैं  कुछ  बातें

 कहना  चाहता  हूं  ।  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  लोक  के

 दसवें  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशों  के  अनुसरण  में  कोयला  द्वान  और

 1974  की  धारा  4  और  8  में  संशोधन  करना  है  ।

 यह  संशोधन  बहुत  पहले  हो  ज।ना  चाहिए  था  और  मैं  इस  विधेयक  का  पूर्ण  समर्थन  करता  हूं  ।

 जैसाकि  कई  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  यह  अहानिकार  विधेयक  यह  विधेयक  तकनीकी  प्रकार

 का  है  और  इस  पर  चर्चा  का  क्ष त्र सीमित  लेकिन  कोयले  और  उसकी  उपयोगिता  पर  चर्चा  की

 जा  सकती  कोयला  एक  महत्वपूर्ण  प्राकृतिक  स्रोत  है  ओर  ऊर्जा  का  मूल  खोत  आजकल  कोयले

 की  भारी  मांग  है  ओर  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में इतका  प्रयोग  किया  जाता  कोयला  की  महुत्ता  को  पूरी
 तरह  समझते  हुए  सरकार  ने  कोयले  के  विकास  और  संरक्षण  के  लिए  प्रभावी  कदम  उठाये  धौर

 1973  में  इसका  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  और  1974  में  कोयला  शान  और

 अधिनियम  पारित  किया  गया  ।  इसके  बाद  1975  में  कोल  इण्डिया  की  स्थापना  की  गई  ।

 तमिलनाद  जंसे  कुछ  राज्य  ताप  बिजली  घरों  पर  निमेर  जहां  तक

 पा
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 तमिलनाडु  का  सम्बन्ध  70  प्रतिशत  विद्युत  उत्पादन  ताप  बिजली  घरों  पर  निर्भर  है  और

 केवल  30%  जल  और  अन्य  ज्रोतों  पर  निर्भर  अतः  ताप  बिजली  घरों  को  कोयले  की  पर्याप्त

 ओर  नियमित  सप्लाई  दी  जानी  क्‍योंकि  यह  एक  दूरस्थ  प्रदेश  मैं  सुझाव  देना  चाहूंगा
 कि  दक्षिण  में  किसी  एक  केन्द्रीय  स्थल  पर  कोयले  का  भंडार  बनाया  जाना  जहां  से  इसे  अन्य

 स्थानों  पर  वितरित  किया  जा  सके  ।  तमिलनाडु  जैसे  द्रस्थ  राज्यों  को  प्रथम  चरण  में  कोयला

 सप्लाई  किया  जाना  एक  तरफ  तो  कोयले  का  भण्डार  उपलब्ध  दूसरी  ओर  कोयले  की

 भारी  कमी  इसका  यह  अर्थ  नहीं  है  कि कोयले  का  उत्पादन  बन्द  करना  पड़ेगा  बल्कि  बिजली  घरों

 को  कोयले  की  सप्लाई  के  लिए  प्रभावी  कदम  उठाने  पड़ेंगे  ।  भ्रगर  इन  बिजली  घरों  को  घटिया  किस्म

 का  कोयला  दिया  जायेगा  तो  इनके  सुचारू  रूप  से  काम  करने  में  बाधा  पड़ेगी  ।  कोयला  सप्लाई  करते

 समय  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखना  होगा  ।

 कोल  इण्डिया  ने  कोयले  के  उत्पादन  में  भारी  वृद्धि  की  1951  में  जहां  इसका  उत्पादन

 33  मिलियन  टन  1984-85  में  यह  बढ़वर  145.45  मिलियन  टन  हो  गया  ।  इसके  साथ  ही

 इसके  दामों  में  भी  भारी  वृद्धि  हुई  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  कोयले  की  दरों  में  छः  गुणा  वृद्धि  हुई

 मूल्य  48  रुपये  प्रति  टन  से  बढ़कर  183  रुपये  प्रति  टन  हो  गया  है|  हालांकि  पिछले  उत्पादन  में

 वृद्धि  हुई  इसके  दामों  में  भो  वृद्धि  हुई  है  |  दामों  में  वृद्धि  क ेबावजूद  इसे  पिछले  वर्ष  घाटा  हुआ  है  ।

 इस  विरोधामासी  स्थिति  पर  विचार  कर  उपचारात्मक  कदम  उठाये  जाने  होंगे  ताकि  इतके  मूल्यों
 में  कमी  लाई  जा  सके  और  इसका  उत्पादन  बढ़ाया  जा  सके  ।

 जहां  तक  अवैध  खनन  का  सम्बन्ध  कई  सदस्यों  ने  इस  सम्बन्ध  में  अपने  विचार  प्रकट

 किए  हैं  और  कोयले  की  चोरी  भी  हो  रही  इसे  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  एवं  सुपरवाइजरी
 प्राधिकारियों  को  रोकना  होगा  ।  कोल  इण्डिया  को  अपना  प्रशासन  चुस्त  करना  होगा  और  कुशलता
 बढ़ानी  होगी  और  उत्पादन-लागत  में  कमी  करनी  होगी  और  ज्यादा  लाभ  कमाना  उत्पादित

 कोयले  की  में  सुधार  करना  स्रोतों  का  उपयोग  करने  लिए  उपाय  करने

 होंगे  ।

 *  जहां  तक  हमारे  कोयले  का  सम्बन्ध  इसमें  राख  की  मात्रा  अधिक  होती  बिजली  बोडों

 प्रौर  रेलवे  विभाग  से  इस  बारे  में  शिकायतें  मिली  इसमें  अनुपयोगी  पदार्थों  को  हटाना  होगा  ओर

 राख  की  मात्रा  कम  करती  होगी  ।  इसके  लिए  घोवनशाएं  स्थापित  करनी  होंगी  और  वतंमान

 धोवनशालाओं  को  आधुनिक  बताने  की  आवश्यकता  है  धोवनशालाओं  की  संख्या  में  वृद्धि  की  जानी

 चाहिए  ।  कोयला  खानों  का  योजनाबड्ध  तरीके  से  विकास  करना  होगा  ।  तकनीकी  उपाय  अपनाने  से

 राख  की  मात्रा  कम  हो  जाएगी  ।

 जहां  तक  श्रमिकों  का  सम्बन्ध  उन्हें  खानों  में  होने  वाली  दु्धघटनाशों  से  सुरक्षा  प्रदान

 करनी  होगी  ।  उन्हें  अच्छी  आवास  सुविधाएं  देनी  होंगी  ।

 झो  सरफराज  अहुसद  :  सभापति  जो  कोल  डवेलपमेंट  एण्ड  कन्जवेशन
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 वजन  न  तहत  a

 बिल  आया  मैं  उसका  समर्थन  करता  हूं  ।  मैं  बतलाना  चाहता  हूं  कि  हमारे  खदानों  में  काम  करने

 वाले  मजदूर  जिनका  बहुत  बड़ा  त्याग  और  परिश्रम  हमारे  देश  के  विकास  में  ह ैऔर  आज  जो

 हमारा  देश  तरबकी  कर  रहा  आगे  बढ़  रहा  उसमें  इन  मजदूरों  का  बहुत  बड़ा  हाथ  मैं

 माननीय  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  आज  जो  मजदूर  देश  को  आगे  ले  जा  रहे  क्या  उनके

 घरों  में  बिजली  उनके  रहने  के  जो  साधन  हैं  या  जहां  वे  रहते  क्या  कोई  उसे  देखने  बाला
 उनके  बच्चों  के  पढ़ने  के  लिए  कालेज  या  अस्पतालों  की  व्यवस्था  है  ?  यदि  हम  चाहते  हूं

 कि  उनके  अन्दर  ऐभमिशियेसी  लाई  यदि  हम  चाहते  है  कि  वे  दिल  से  अच्छा  काम  तो  भाप
 जरा  उनके  घरों  में  जाकर  उनकी  स्थिति  को  देखिए  ।  बरसात  के  दिनों  में  चारों  तरफ  उनके  धरों

 में  पानी  गिरता  उनके  घरों  में  लगे  हुए  नलों  को  यदि  खोला  जाता  तो  उसमें  पानी  नहीं
 निकलता  न  जाने  कितने  सालों  से बी०  सी०  सी०  ई०  सी०  एल०  के  क्वाटंरों  में  सफेदी

 नहीं  हुई  है  ।  एक  एग्रीमेंट  हुआ  था--फरट  कोल-बेज  जिसमें  4500  बवार्ट्स  बनाने  की

 बात  थी  ।  में  नहीं  समझता  हू  कि  आज  तक  इस  दिशा  में  कोई  काम  किया  गया  जो  दूसरा

 एग्रीमेंट  उसमें  12000  क्वार्टर  बनाने  की  बात  लेकिन  उसमें  भी  कोई  प्रोध्र  स  नहीं  हो  पाई

 है  ।  यह  बात  सही  है  कि  1973  में  कोयले  का  राष्ट्रीयकरण  करके  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  कोयले

 के  मजदूरों  को  मालिकों  से  मुक्ति  दिलाई  और  उसके  वाद  उत्पादन  लेकिन  उनको  हालत  में

 जो  सुधार  होना  नाहिए  वह  सुधार  आज  तक  नहीं  हो  पाया  मंत्री  महोदय  काफो  सूझ-बलझ
 रखते  हैं  और  अपने  विभाग  में  काफी  इन्टरेस्ट  लेते  इसलिए  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि कोल
 वेस्ड  इन्डस्ट्रीज  पिट-हैड्स  पर  स्थापित  होनी  चाहिए  ।  जहां  कोयला  निकलता  वहीं  १र  कोल  बेस्ड

 इम्डस्ट्रीज  इसलिए  कि  आज  रेलवे  ट्रांलपोटेशन  के  मामले  में  फेल  हो  चुकी  वह  सही

 द्रांसपोर्टशन  नहीं  कर  पाती  मैं  चाहता  हूं  कि  हजारीबाग  के  कर्णपुरा  में  सुपर-धमंल-पाबर  प्लांट

 होना  चाहिए  ।  बिहार  में  जो  छोटे  उद्योग  धन्धे  वाले  उनको  कोयला  नहीं  मिल  पाता  जबकि

 बिहार  भारत  में  सबसे  बड़ा  कोल  प्रोड्यूसिंग  स्टेट  है  ।

 दामोदर  नदी  जो  बेरमां  के  अन्दर  पड़ती  उस  दामोदर  नदी  में  बहुत  अधिक  मात्रा  में

 कोयला  खानें  हैं  ओर  दामोदर  नदी  5)  हाइबर्ट  करने  की  बात  भी  सुनी  गई  थी  लेकिन  अभी  तक

 उसमें  कोई  प्रोप्रेस  नहीं  दा  १...  टू  ।

 कोलरो  क्षेत्र  को  सड़कों  की  जो  हालत  वह  बहुत  खराब  आप  यदि  उस  क्षंत्र  में  जाएं

 तो  वहां  पर  सड़कों  की  हालत  देखकर  ही  यह  अन्दाजा  लगा  लेगें  कि  आप  कोल  वेल्ट  में  पहुंच  गये

 वेलफेयर  डेवलमेंट  का  सारा  पैसा  कहां  जाता  इस  को  कोई  देखने  वाला  नहीं  है  ।  जो  मजदूर
 इतनी  मेहनत  करके  इस  धरती  का  सीना  चीरता  है  ओर  वेश  को  आगे  बढ़ाने  में  अपना  योगदान

 देता  उसके  रहने  की  व्यवस्था  सही  नहीं  उसके  चलने  फिरने  के  लिए  सड़कें  नहीं  हैं  ओर  न  ही
 पानी  की  व्यवस्था  हैं  और  न  अस्पतालों  की  व्यवस्था  इनकी  तरफ  आपको  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 माफिया  की  बात  लोग  करते  हैं  लेकिम  ताली  एक  हाथ  से  नहीं  बजती  पदाधिकारियों  के

 अन्दर  भी  माफिया  छिपे  हुए  हैं  भौर  उन  पर  भी  अंकुश  लगाना  चाहिए  ।

 एक  और  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  कोल  इण्डिया  का  जो  चंयरमंन  इनको  कुछ  समय
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 रांची  एवं  धनबाद  में  भी  देना  हफते  में  या  महीने  में  एक  दो  बार  इनको  वहां  का  दौरा
 करना  चाहिए  और  देखना  चाहिए  कि  डवलपमेंट  का  बया  काम  हो  रहा  है  और  यह  जो  बेलफेयर
 फंड  का  पैसा  यह  पंसा  कहां  खचं  हो  रहा  है  ।

 इतना  कहकर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 थी  सनोज  पांडे  सभापति  यह  जो  कोयला  खान  और

 संशोधन  विधेयक  इसका  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।

 हमारे  पूर्व  के  वक्ताओं  ने  कन्जरवेशन  और  दोनों  के  बारे  में  प्रकाश  डाला  मैं

 इन  दोनों  से  हट  कर  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  चीज  के  विषय  में  मंत्री  जी  का  ध्यान  आक्धित  करना

 चाहता  हू  भोर  वह  यह  है  कि  जिन  माइस्स  से  हम  कोयला  निकाल  लेते  हैं  और  उसके  बाद  स्टोइंग

 करके  उसको  वैसे  ही  छोड़  दिया  करते  उस  भूमि  को  हम  किस  तरह  से  खेती  के  उपयोग  में  ला

 सकते  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है  ।  हमारे  देश  में  कोयले  की  बहुत  बड़ी-बड़ी  डिपोजिट्स  प्राज  भी

 जिनको  हम  इस्तेमाल  करना  चाहेंगे  ।  बहुत  बड़े  एरिया  में  हम  माइन्स  से  कोयला  निकालते  हैं  और

 कोयले  का  निकाला  जाता  हमारी  एकोनामी  का  मूलमूत  अधिकार  है  लेकिन  जो  जमीन  कोयला

 निकालने  के  बाद  स्टोइंग  करने  के  बाद  वच  जाती  क्या  उस  जमीन  को  कृषि  के  उपयोग  में  ला

 सकते  में  समझता  हू  कि  हमारे  कृषि  मंत्रालय  का  रिसर्च  विग  भी  है  स्वायल  कन्जवेंशन  का  और

 मैं  मंत्री  महोदय  से  आप  के  माध्यम  से  यह  अ|ग्रह  करना  चाहूंगा  किवे  कृषि  मंत्रालय  से  इस  बारे  में

 सम्पर्क  स्थापित  करें  ओर  कम  से  कम  यह  देखें  कि  क्या  हम  उन  इलाकों  में  फिर  से  वापस  हरियाली
 ला  सकते  हैं  ओर  कृषि  की  जो  मूमि  घटती  उसको  वह  वापस  मिल  सकती  है  या  नहीं  ।

 दूसरी  बात  में  पर्यावरण  के  बारे  में  कहना  जिसके  विषय  में  कुछ  चर्चा  की  गई

 कोल  वेल्ट  में  हम  सभी  जानते  हैं  और  मंत्री  जी  ने  भी  इसको  कहा  है  कि  अन्दर  ही  अन्दर  बहुत
 झीषण  आग  लगी  हुई  सलगी  हुई  है  और  इससे  पर्यावरण  पर  बहुत  बुरा  असर  पड़ता  तो  यह
 भी  एक  बहुत  ही  नाजूक  मुद्दा  है  और  पर्यावरण  को  दूषित  न  होने  इसके  लिए  हमारे  पास

 -  स्टेशन  का  प्रोग्राम  हैं  और  सोशल  फोरेस्टरी  का  प्रोग्राम  है  और  अन्य  कई  प्रोग्राम  जिनकी  बदौलत

 हम  पयांवरण  को  दूषित  होने  से  बचा  सकते  हैं  ।

 तीसरी  चीज  जो  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  वह  यह  है  कि  हमारे  यहां  बिहार  में  एक  औरंगा

 सदी  है  और  उस  नदी  के  किनारे  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  कोल  डिपोजिट्स  मिले  मैं  मंत्री  महोदय  से

 यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  वे  इस  नदी  फे  किनारे  इस  बेल्ट  को  खान  के  रूप  में  इस्तेमाल  करना

 खाहेंगे  ।

 चोथा  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  वासरीज  में  जो  स्‍लरी  बच  जाती  वह  स्‍लरोज  आप

 अनएम्पलाएड  यथ्स  या  ऐसे  और  युथ्स  को  जिनके  पास  कोई  काम  न  को  अलाट  करें  ताकि  वे
 :

 अपनी  कोई  इंडस्ट्री  बिठा  सकें  ।

 इस  बिल  पर  बोलते  हुए  सबसे  बड़ी  चोज  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  कोयला  खदानों  में
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 कांद्रेड्ट  सिस्टम  आज  भी  व्यापत  हैं  जितसे  लाखों  मजबूरों  का  शोषण  हो  रहा  हतको  आप  कब
 ख़त्म  करे  ?

 जो  भी  सुझाव  मैंने  यहां  पर  रखे  हैं  उत
 सब  पर  मैं  मंत्री  महोदय  के  विचार  जानता  चाहूं

 इन  शब्दों  के  साथ  में  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]

 डा०  फूलरेणु  गृहा  :  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करती  हमारे  देश  में  कोयला  खानों

 का  विकास  एक  अत्यन्त  अवेज्ञानिक  ढंग  से  किया  गया  कोयला  खानों  के  राष्ट्रीयकरण  से  पूर्व
 इसके  मालिकों  ने  कोयला  खानों  में  सुधार  करने  की  कभी  परवाह  नहीं  की  तथा  उन्होंने  भ्रमिकों  के

 हितों  की  ओर  कभी  ध्यान  नहीं  दिया  ।  उन्होंने  धन  कमाने  के  लिए  जहां  तक  हो  सकता  था  श्रमिकों

 का  शोषण  किया  ।  समाचार  पत्रों  में  एक  खबर  छपी  मुझे  नहीं  मालूम  कि  यह  कहाँ  तक  ठीक

 है--कि  खानों  को  निजी  क्षत्र  को  दिए  जाने  का  एक  प्रस्ताव  मैं  इस  प्रस्ताव  का  जोरदार  विरोध्न

 करती  हूं  ।

 मैं  वहां  पर  श्रमिकों  को  आवास  व्यवस्था  के  बारे  में  उल्लेख  करना  राष्ट्रीयकरण  के

 बाद  भी  श्रमिक  बहुत  दयतीय  स्थिति  में  रह  रहे  मैं  माननीय  मन्त्री  से  अनुरोध  कह गी  कि  बह  स्वयं

 जाकर  देखें  कि  उनकी  दश!ः  में  कैसे  सुधार  किया  जा  सकता  मुझे  विश्वास  है  कि  उम्होंने  उनकी

 दशा  देखी  होगी  परन्तु  उन्हे  वहां  के  श्रममिकों  के  लिये  कुछ  करना  उनके  लिए  पानी  नहीं
 उतके  लिए  उचित  शौचालय  नहों  है  और  उनके  पास  रहने  को  उपयुक्त  घर  नहीं  कोयले

 की  हमारी  अर्थव्यवस्था  में  बहुत  बड़ी  उपयोगिता  है  ।

 झो  प्रियरंजन  दास  सुझ्ो  लेकिन  अधिकारियों  के  पास  अच्छे  मकान

 डा०  फूलरेण  गृहा  :  भरे  उनके  पास  शानदार  घर  हैं  उनके  अधिकांश  घर  पांच  घितारा

 होटलों  की  तरह  हैं  ।

 हमें  अपनी  अधिकतम  क्षमता  के  अनुसार  कोयले  का  संरक्षण  करना  मैं  यह  कहना  चाह  गी

 कि  कोयले  का  संरक्षण  करना  सरकार  का  उत्त  रदायित्व  है  ।

 दूसरा  मुद्दा  कोयले  को  घोने  का  रेलवे  या  विद्यत  संयंत्रों  को  भेजने  से  कोयले  को

 घोया  जाया  इसलिए  आपको  धोवनशालाओं  का  सुधार  करना  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह

 कहना  चाहूंगी  कि  हमें  इस  विषय  में  अपनी  अनुसरधान  का  बिकास  करना  चाहिए  |  लेकिन  मुझे  दुःख
 के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  कोयले  के  सम्बन्ध  में  हमारे  यहां  अधिक  अनुससधान  नहीं  किया  भया

 बिजली  के  उत्पादन  के  लिए  कोयला  बड़ा  आवश्यक  हालांकि  हम  जानते  हैं  कि  आने  वाले

 वर्षों  में  ऊर्जा  के  अन्य  स्रोत  भी  होंगे  लेकिन  तब  तक  तो  हमें  मुख्य  रूप  से  कोयले  पर  ही  निर्भर  क  रमा

 पड़ेगा  ।
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 शी  प्रियरंजन  दास  मुझी  :  बंगाल  में  कोयला  है  लेकिन  बिजली  नहीं  हैं  ।

 प्रो  मधु  वण्डबते  आप  कांग्रंस  के  बारे  में  बात  कर  रहे

 डा०  फूलरेण  गृहा  :  मैं  यहां  पश्चिम  बंगाल  या  किसी  अन्य  राज्य  को  नहीं  ला  रहीं  में
 किसी  राज्य  का  उल्लेख  नहीं  कर  रही  हूं  ।

 श्री  प्रियरंजन  दास  मुंशी  :  लेकिन  मेरा  कथन  सही  कोयला  है  लेकिन  बिजली  नहीं  है  ।

 डा०  फूलरेणु  गुहा  :  हमें  ऊर्जा  के  लिए  कोयले  पर  निर्मर  करना  सोर  ऊर्जा  के

 विकास  के  लिये  अनुसंघान  कार्य  चल  रहा  मुझे  आशा  है  कि  एक  समय  आएगा  जब  कि  हम  सौर

 ऊर्जा  से  बिजली  प्राप्त  कर

 बायो-गेस  आदि  की  तरह  कुछ  अन्य  साधन  भी  हैं  ओर  हमें  यह  नहीं  भूलना  भाहिए  कि  हमें
 इत  साधनों  का  भी  विकास  करना

 उबरकों  के  उत्पादन  में  भी  कोयले  का  प्रयोग  होता  विभिन्‍न  प्रयोगों  में  कोयले  की
 योगिता  को  देखते  हुए  मैं  यह  जानना  चाहूंगी  कि  क्या  ऊर्जा  नीति  समिति  के  सुझाव  के  अनुसार
 कोयले  के  संरक्षण  के  लिए  पर्याप्त  कदम  उठाए  गये

 यह  सर्वेविदित  है  कि  केवल  विद्यूत  क्षेत्र  ही  नहीं  वरन्‌  साधारण  उपभोक्ता  ओर  लघु  उद्योग
 भी  कोयले  की  अपर्याप्त  सप्लाई  के  कारण  परेशान  हमारे  देश  में  कोब्ले  की  मांग  और  अधिक

 बढ़ने  की  सम्भावना  है  ।

 राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  में  कोयले  की  खानों  के  एवं  उनके  संरक्षण  एवं  विकास  की
 आवश्यकता  को  देखते  हुए  सरकार  ने  1971  के  कोयला  खानों  के  प्रथन्ध  को  अपने  हाथ  में  ले
 लिया  ओर  इस  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  ।  कोयला  खानों  का  संरक्षण  और  विकास  राष्ट्र  के

 लिए  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  कोयला  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  प्राकृतिक  संसाधनों  में  से एक  है  ओर  यह  हमारे
 देश  में  ऊर्जा  का  एक  प्राथमिक  ज्रोत  भी

 राष्ट्रीयकरण  से  पहले  कोयला  खानों  के  मालिक  क्षेत्र  के बादशाह  मैं  यह  कहना

 चाहूगी  कि  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  कोयले  की  कीमत  6  गुना  बढ़ा  दी  गयी  राष्ट्रीयकरण  के  बाद
 भी  शक्तिशाली  कोयला  माफिया  समूह  अभी  भी  इस  उद्योग  में  सभापति  में  आपके
 माध्यम  से  मंत्री  जी  से  निवेदन  करूंगी  कि  इस  माफिया  गिरोह  को  उखाड़  फेंकने  के लिए  कठोर  कदम
 उठाये  जायें  ।

 हम  सब  चाहते  हैं  कि  यीजों  को  उचित  परिप्रेक्ष्य  में  रखा  जाय  ।  सभापति  में  आपके
 माध्यम  से  मन्त्री  जी  से  निवेदन  करती  हूं  कि  वह  इस  माफिया  धन्घे  को  पूरी  तरह  समाप्त  करने  के

 लिए  कुछ  कठोर  कदम

 इन  अवध  कोयला  खानों  में  बहुत  बड़ी  संख्या  में  बच्चे  भी  रोजगार  में  लगाए  मए

 यह  बात  कब  से  ओर  कहां  तक  सरकार  की  जानकारी  में  है  में  नहीं  में  आपके  माध्यम  से

 82



 १  1907  कोयला  खान  और  संशोधन  विधेषक

 मंत्री  जो  से  निवेदन  करती  हू  इस  पहलू  की  भी  जांच  करें  और  इस  विषय  में  अःवश्यक  कार्यवाही
 करें  ।

 *
 कृपया  मुझे  यह  कहने  के  लिए  क्षमा  करें  कि  ये  संशोधन  ज्यादा  कामयाब  नहीं  होंगे  ।

 एक  सदन  में  लाया  जाना  चाहिए  ताकि  उन  सारे  मुद्दों  पर  विचार  हो  सके  ओ  देश  में

 अच्छे  कोयले  और  सस्ते  कोयले  के  उत्पादन  के  लिये  आवश्यक

 इन  शब्दों  के  साथ  में  विधेयक  का  समर्थन  करती  हूं  ।

 भरी  सी०  जंगा  रेड्डो  :  सभापति  आंध्र  प्रदेश  उन  राज्यों  में  से  एक  है  जो

 जहां  पर  कोयले  का  बहुत  बढ़ा  मंडार  पुरानी  हैदराबाद  की  निजाम  सरकार  ने  सिगरेनी

 रीज  शुरू  की  थी  जो आजकल  पब्लिक  अंडरटकिंग  में  चल  रही  उसमें  प्रणियता  नदी  से  लेकर

 गोदावरी  कृष्णा  तक  पूरी  जमीन  में  कोयला  भरा  हुआ  इसको  निकालने  के  लिए  पैसे  की  जरूरत

 है  ।  स्टेट  गवर्नमेंट  के  पास  पर्याप्त  पैसा  न  होने  के  कारण  कोयला  नहीं  निकाला  जा  रहा  साढठे

 जो  कोथाकुड़म  जाकर  आए  हैं|  कोथाकुड़म  से  एक  रोड  जो  तैयार  किया  जा  रहा  रामक्ृष्णपुरम

 बेलमपेली  से  लेकर  कोथाकुड़म  पूरा  कोल  बंल्ट  रोड  बनाया  जा  रहा  वहां  पर  मेरे  क्षेत्र

 भूपालपेली  में  ओपन  माइन  कास्ट  हो  सकती  सातवीं  योजना  में  इसके  लिए  पैसा  रखा  गया

 लेकिन  पैसा  कम  होने  के  कारण  मृपालपेली  में  नए  पिदूस  नहीं  बनाए  जा  रहे  सिगरेनी

 रीज  के  इंप्रूवमेंट  क ेलिए  80  करोड़  रुपया  सालाना  केन्द्र  सरकार  की  भोर  से  दिया  जा  रहा

 मगर  यह  पर्याप्त  नहीं  है  ओर  राज्य  सरकार  केन्द्र  सरकार  की  तरफ  सहाथता  के  लिए  देख  रही

 उनके  लिए  केन्द्र  सरकार  को  अनुदान  देगा  होगा  ।  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  वहाँ  पर  रोज  एक

 हत्या  हो  रही  है  ।  उसका  क्या  कारण  है  ।  वहां  पर  बेरोजगार  लोग  बहुत  रोजगार  होते  हुए  भी

 लोग  बेरोजगार  है  ।  इसकी  वजह  से  हमारे  युवक  फसट्रंट  हो  रहे  गोदावरी  बेल्ट  में  एस्ट्रीमिस्ट

 एब्टीविटीज  बहुत  ज्यादा  बढ़  गई  कांस्टेबल  या  होम  गाड़  हैं  उसको  भी  भाराजा  रहा  वे

 लोग  कोयले  को  बंद  करने  की  योजना  बना  रहे  में  केन्द्र  सरक/र  से  अनुरोध  करू गा  कि  जितना

 जल्दी  हो  सके  कोयला  निकालने  के  लिए  पैसा  देना  चाहिए  ताकि  कुछ  लोगों  को  नोकरी  भी  मिल

 सके  ।  मनहूर  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सुपर  बमेल  प्रोजेक्ट  बनमे  वाला  है  |  में  यह  कहना

 चाहता  हूं  कि  भोपालपेल्ली  में  भी  ऐसा  ही  प्रोजेक्ट  इस  योजना  में  बनाया  जाए  ।  हम  जानते  हैं  कि

 बिजली  की  आवश्यकता  बहुत  उसको  आप  कोयले  से  तैयार  कर  सकते  फथिलाइजर  फैक्टरी

 रामागुन्डम  में  भोपालपेल्ली  में  भी  बना  सकते  छोलर  एनर्जी  ओर  एटोमिक  एनर्जी  की  तरफ

 हम  ज्यादा  ध्यान  दे  रहे  हैं  ।  इसकी  वजह  से  कोयला  बिल्कुल  बेकार  हो  जाएगा  ।  में  चाहता  कि

 जल्दी  से  जल्दी  कोयला  निकालकर  इस्तेमाल  कोयला  निकालने  के  बाद  वह  जगह  मिट्टी  या

 रेत  से  भर  दी  जब  भी  कभी  भूकम्प  आता  है  तो  उसमें  कुछ  लोग  मर  जाते  कोल  माइन्स

 सेफ्टी  एक्ट  के  तहत  जितना  कोयला  निकाला  जाता  उसको  मिट्टी  से  भर  देना  में  यह

 अनुरोध  करूंगा  कि  राज्य  सरकार  को  यह  आदेश  दिया  जाए  कि  जितनी  भी  कोल  माइन्स  उनमें

 कोयला  निकालने  के  बाद  मिट्टी  भर  दी  जाए  ।  इसके  लिए  पैसा  भी  दिया  वहां  पर  1300
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 से  लेकर  1500  रुपए  तक  की  नौकरी  लोगों  को  मिल  जाती  लेकिन  पानी  और  स्वास्थ्य  की

 देखभाल  का  प्रबन्ध  ठीक  न  होने  से  वे  लोग  हड़ताल  कर  देते  इसके  लिए  आपको  इन्तजाम
 करना  लेबर  एक्ट  के  तहत  जो  आपने  वकिंग  आवतसे  आपने  फिक्स  किए  हैं  उसको  बढ़ाने  के

 लिए  राज्य  सरकार  को  आदेश  दिया  जाना  वारांगल  जिले  के  भोपालपेल्ली  में  पैसे  की  कमी
 के  कारण  कोयला  नहीं  निकाला  जा  रहा  मेरा  अनुरोध  है  कि  स्पेशल  केस  ट्वीट  करके  ज्यादा  से
 ज्यादा  पैसा  दिया  जाए  ताकि  कोयले  का  इंतजाम  हो  सके  ।

 भ्रो  अजीज  कुरंशी  :  सभापति  में  इस  बिल  का  समर्थन  करने  के  लिए
 खड़ा  हुआ  इस  बिल  का  समर्थन  करते  हुए  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  केवल  यह
 कहना  चाहू गा  कि  कोयले  को  ख़ानों  का  राषट्रीयकरण  करने  के  बाद  शासन  ने  पोलिटिकल  लेवल  से

 बहुत  कुछ  उनके  कल्याण  की  बात  की  यह  बिल  भी  आप  वैसे  ही  लाए  हैं  जैसे  कि और  बिल

 इससे  पहले  लाए  गए  में  समझता  हूं  भविष्य  में  ऐसे  ही  और  भी  प्रस्ताव  आप  यदि  कोई

 कोयला  खान  में  काम  करने  वाला  मजदूर  माननीय  मन्त्रीजोी  से  यह  पूछे  कि  आप

 बतायें  :  आजादी  का  सूरज  निकलने  के  बाद  उसकी  कौन  सी  किरण  मेरी  झोंपड़ी  मेरी  कटी  में  या

 मेरे  जीवन  में  आई  है  तो  माननीय  मन्त्री  जी  आप  को  खामोश  रहना  पड़ेगा  |  में  आपसे  कहना

 चाहूँगा  कि  कोपला  खान  मजदूरों  का  जहां  पहले  ठेकेदारीं  के  रा  शोषण  किया  जाता

 एक्सप्लायटेशन  होता  खानों  के मालिक  उनका  शोषण  करते  आज  वही  शोषण  किसी  भोर

 रूप  किसी  और  नाम  किसी  ओर  रुल्स  और  रंगुलेशन्स  के  अंत्गंत  आपके  आपके

 कमंचारी  और  आपके  ब्यूरोक्रेटस  कर  रहे  इसलिए  इस  बिल  को  लाने  से  कोई  मतलब  सिद्ध

 नहीं  होता  जब  तक  कि  आप  इन  अधिकारियों  इन  ब्यूरोक्रेटस  को  कन्ट्रोल  करने  के  उतका

 मेजर  औपरेशद  करने  हेतु  कोई  दूसरा  बिल  नहीं  तब  तक  आपका  उहृ  श्य  पूरा  होने  वाला

 नहों  है  |

 सभापति  मैं  मआपके  माध्यम  से  माननीय  मन्त्री  जी  का  ध्यान  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  सतना

 को  भोर  दिलाना  चाहता  हूं  जहां  सतना  ओर  पूरे  विन्ध्य  प्रदेश  में  एक  ओर  कोयले  की  खानें  हैं  ओर

 के बराबर  लाइम  स्टोन  को  खानें  सीमेंट  की  फंक्टरियां  कारखाने  हैं  और  उनके

 लिए  पत्थर  भो  वहीं  तिकल्तता  है  ।  वे  सब  बिड़ला  ओर  बड़े-बड़े  उद्योगपतियों  के

 छाने  हैं  लेकिन  सभापति  क्‍या  आप  यकीन  करेंगे  कि  ठन  लाइम  स्टोन  की  खानों  में  काम  करने

 वाले  मजदूरों  के  लिए  किसी  तरह  का  प्रोडेक्शन  नहीं  उन  ख्ानों  में  वे  मजदूर  मर  जाते

 उनकी  लाश  ववा  दी  जाती  है  ताकि  उसकी  कोई  इम्मबायरी  न  हो  उनके  परिवार  वालों  को

 कोई  कम्पेस्सेशन  न  देना  पड़े  ओर  दूसरे  मजदूरों  में  उसको  लेकर  असन्तोष  की  ज्वाला  न  फंलने

 वे  कोई  आन्दोलन  न  कर  उन  मजदूरों  के  लिए  कोई  आंसू  बहाने  वाला  नहीं  है  ।  में  चाहता

 हूਂ  कि  वहां  को  तमाम  सीमेंट  को  फंक्टरियों  माननीय  मन्‍्त्री  जो  स्वयं  जाकर  देखें  कि  उनके

 कारण  बीस-बीस  मील  उस  पूरे  इलाके  लोगों  की  फसलें  तबाह  हो  गई  बर्बाद  हो  गई
 उसके  उनके  उनको  उन  सब  को  हमने  मोत  के  मुंह  में  झोंक  दिया  उनकी

 और  कोई  देशने  वाला  उनके  लिए  कोई  आंसू  बढ़ाने  वाला  नहीं  उसका  कारण  यह  है  कि
 प

 उत्त  कारशक्षानों  के  मालिक  टाटा  जसे  बड़े  उच्चोगपति  मैंने  लोकसभा  में  इन  बिढ़ला  के
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 का  रखानों  के  सम्बन्ध  में  एक  प्रश्त  भी  किया  था  कि  इन  कारखानों  में  डस्ट  कन्ट्रोल  करने  का  आपने
 क्या  तरीका  अपनाया  मेरे  चुनाव  क्षंत्र  में  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  तो  उसके  उत्तर  में  मुझे  मध्य
 प्रदेश  सरकार  द्वारा  भेजा  गया  जवाब  दिया  गया  है  कि  उन्होंने  मजदूरों  की  सुरक्षा  के  उनकी
 सेफ्टी  के  लिए  पूरे  तरीके  अपनाये  हैं  लेकिन  में  कहता  हू  कि  इससे  बड़ा  धोखा  ओर  अन्याय  कोई

 दुसरा  नहीं  हो  सकता  ।  ये  अधिकारी  और  कर्मचारी  बिड़ला  जैसे  उच्योगपतियों  के  हाथों  अपने  आप

 को  मोर्टगेज  कर  चुके  बड़े  उचद्योगपतियों  बेः  हाथों  गुलाम  हो  गए  हैं  भोर  जब  तक  इनके  खिलाफ

 आप  कड़ी  कार्यवाही  नहीं  तब  तक  हमारे  जितने  दावे  वे  सब  खोखले  इतना  ही

 भविष्य  का  इतिहासकार  हमें  मुजरिमों  के  कटघरे  में  खड़ा  करेगा  और  हमें  उसका  जवाब  देना

 माननीय  सभापति  में  आपके  माध्यम  से  मन्त्री  जी  से  कहना  बाहुंगा  कि  जहां  आप

 कोयला  खानों  की  बात  करते  वहीं  आप  चूने  भट्टों  में  काम  करने  माहयर  और

 कंमोर  इलाकों  विन्ध्य  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  में  लाइम  स्टोन  का  काम  करने  सीमेंट  की

 फंक्टरियों  में  काम  करने  वाले  मजदूरों  की  भोर  भी  देखें  ।  आप  उन्हें  किसी  सिविलाइज्ड  सोसायटी

 का  मजद्र  नहीं  कह  सकते  ।  उनके  लिए  आज  तक  आपने  बेसिक  अमनिटीज  आफ  लाइफ  प्रोवाइड

 नहीं  कराई  हैं  ओर  हम  सब  खामोश  तमाशाई  बनकर  देखते  रहे  कुछ  कर  नहीं  पाए  हैं  इसलिए  जहां
 आप  उनके  हित  में  यह  बिल  लेकर  आये  उसके  साथ  मेरा  यह  भी  निवेदन  है  कि  आप  एक  बिल

 और  लाइयें  जिसमें  लाइम  स्टोन  की  खानों  में  काम  करने  चूने  भट्टों  में  काम  करने  बाले  मजबूरों
 को  प्रोटंकक्‍्शन  मिल  सके  और  उन  लोगों  को  भी  आजाद  हिन्दुस्तान  की  आजाद  फिजां  में  सांस  लेने  का

 अवसर  मिल  सके  ।  उसके  साथ-साथ  इन  फैंक्टरियों  से  जो  घुंग्ा  निकलकर  उस  इलाके  के  सारे

 एन्वायरनमेंट  को  नष्ट  किए  हुए  सारे  वातावरण  को  दूषित  कर  दिया  नष्ट  कर  दिया

 उसको  रोकने  के  लिए  भी  आप  कोई  उपाय  सोचे  ओर  इन  फैक्टरियों  पर  कोई  अंकुश
 प्रतिबन्ध  मिल-मालिकों  से  कहें  कि  ते  इस  इलाके  के  वातावरण  को  और  ज्यादा  दूषित  होने
 से  रोके  ।

 इसलिए  में  मंत्री  जी  से  इतना  ही  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  माहुयर  और  कैमोर

 जैसे  इलाके  के  गरीब  मजदूरों  के  उस  इलाके  के  पर्यावरण  को  दूषित  होने  से  बचाने  के  लिए
 और  मजदूरों  के  जीवन  को  बेहतर  दर्जा  देने  की  ओर  ध्यान  दिया  जाए  ओर  मुनाधिब  कदम  उठाए
 जाएं  ।

 झो  गिरधारी  लाल  व्यास  :  सभापति  कोल  माइंस  एण्ड
 1985  का  में  समर्थन  करता  हू  ।  आपके  माध्यम  से  में  माननीय  मंत्री  जी  का

 ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  जब  से  आपने  कोल  माइन्स  का  नेशनेला  इजेशन  किया  तब  से

 आपका  सेकड़ों  करोड़  रुपये  का  नुकसान  प्रतिवर्ष  हो  रहा  है  जब  कि  उससे  पहले  जब  ये  माइम्स
 बेट  लोगों  के  हाथों  में  तो  हमेशा  मुनाफे  में  चला  करती  ऐसी  स्थिति  में  यह  आवश्यक  है  कि

 हम  विचार  करें  ओर  देखें  कि  नेशनेलाइजेशन  का  कया  प्रभाव  इन  पर  पड़ा  क्योंकि  नेशनेलाइजेशन
 केवल  नुकसान  उठाने  के  लिए  नहीं  किया  जाता''*

 नेशनलाइजेशन  इसलिए  किया  जाता  है  कि  उसकी  बेटर  परफों  रमेंस  उसमें  ज्यादा



 कोयला  खान  और  संशोधन  विधेयक  29  1985  5

 उत्पादन  हो  ।  उसके  साथ-साथ  म।इन्स  को  भी  ठीक  प्रकार  से  मेनटेन  किया  जाए  और  लेबर  को  भी

 सभी  प्रकार  की  सहू  लियतें  मिलें  और  उसमें  वेलफेयर  ओर  अमेनिटीज  के  सम्बन्ध  में  भी  पूरा  ध्यान

 रखा  नेशनलाइजेशन  का  मुख्य  मकसद  यही  लेकिन  नेशनलाइजेशन  हो  जाने  के  बाद  भी

 आज  हजारों  मजदूर  कांट्रंक्ट  लेबर  के  वहां  पर  काम  कर  रहे  हैं  ।  कांट्रं  कट्स  मजदूरों  को  कोई  भी

 अमेनिटीज  और  कोई  भी  फंसिलिटीज  अवेलेबल  नहीं  करते  हैं  और  इस  तरीके  से  जो  नेशनलाइजेशन

 आपने  किया  है  जिसका  कि  मकसद  मजदूरों  को  सहू  लियतें  देने  उनके  साथ  इन्सानियत  का

 ट्रीटमेंट  दिया  जाना  इन  सबका  आज  वहां  नितांत  अभाव  इसलिए  इस  सम्बन्ध  में  मानतीय

 मंत्री  आप  निश्चित  तरीके  से  कोईन  कोई  ऐसी  व्यवस्था  करें  जिसके  जरिए  से  कांट्र कट
 लेबर  जो  नेशनलाइज  कोल  माइ स  में  काम  कर  रही  वह  समाप्त  हो  और  इन  मजदूरों  को  तमाम

 अमेनिटीज  और  फेसिलिटीज  उपलब्ध  हों  ।

 आज  जो  प्रोडक्शन  हो  रहा  है  जिससे  लोगों  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  नहीं  हो  रही  है  ।

 जिस  प्रकार  की  व्यवस्था  कोल  कं  डिस्ट्रोब्यूशन  की  वह  भी  ठीक  नहीं  जो  भी  डिस्ट्रीब्यूशन

 वहां  से  होता  ह ैअलग-अलग  उद्योगों  को  और  इलेक्ट्रीसिटो  बोडंस  के  लिए  और  पावर  हा  उसेस  के

 लिए  या  दूसरे  संस्थानों  के  लिए  जो  कोयला  आप  निरन्तर  भेजते  उसमें  होता  क्या  है  कि  जिन
 संस्थानों  में  वह  कोयला  पहुंचाना  चाहिए  वह  कोयला  वहां  नहीं  पहुंच  पाता  है  ओर  रास्ते  में  ही
 उसका  दुरुपयोग  हो  जाता  है  या  दूसरों  को  बेच  दिया  जाता  इस  कारण  आज  इन्डस्ट्रीज  को  और

 हमारे  जितने  भी  पावर  हाउसेस  गौर  इस  प्रकार  की  तमाम  चीजें  वे  बहुत  बड़ी  कठिनाई  में  भा
 जाती  हैं  और  उनको  परेशानी  का  सामना  करना  पड़  रहा  इसके  साथ-साथ  आप  जो  कोयला
 स्माल  कोल  इन्डस्ट्रीज  कार्पोरेशन  को  इसलिए  देते  हें  कि  वह  इन  तमाम  इ डस्ट्रीज  को  कोयला
 सप्लाई  लेकिन  ऐसा  होता  नहीं  हमारे  देखने  में  यह  आता  है  कि  स्माल  स्केल  इन्डस्ट्रीज
 कार्पोरेशन  को  जितना  कोयला  आप  देते  हैं  वह  कोयला  पता  नहीं  कहां  चला  जाता  है  और  किसी  तरीके
 से  उसका  दुरुपयोग  किया  जाता  है  ।  इसके  सम्बन्ध  में  आज  तक  कोई  तबज्जुह  नहीं  दी  गई  है  जिसके
 कारण  आज  स्माल  स्केल  इन्डस्ट्रीज  को  बहुत  बड़ी  तकलीफ  उठानी  पड़  रही  है  और  उनको  समय
 पर  कोयला  उपलब्ध  नहीं  होता  है  इसलिए  उनकी  आउटपुट  जितनी  होनी  चाहिए  उसमें  भी  बड़ी  भारी
 कमी  है  ।  इसलिए  इस  व्यवस्था  को  आप  निश्चित  तरोके  से  ऐसी  बन।इए  कि  जितना  भी  कोयला
 आपके  द्वारा  स्माल  स्केल  हृण्डोस्ट्रीज  कार्परेशन  को  सप्लाई  किया  जाए  वह  कोयला  इन  हृण्डस्ट्री ज
 को  उपलब्ध  हो  सके  ओर  जो  विचोलिए  लोग  स्माल  स्केल  इण्डस्ट्रीज  कार्पोरेशन  के  अन्दर  बैठे  हुए  हैं
 ओऔर  जो  इसका  दुरुपयोग  कर  रहे  हैं  ओर  पेसा  कमा  रहे  हैं  तथा  अपनी  जेबें  भर  रहे  हैं  और  इसके
 साथ-साथ  नेशन  के  साथ  बहुत  बड़ी  गद्दारी  कर  रहे  ऐसे  लोगों  क ेखिलाफ  आपको  सख्त  कार्यवाही
 करनी  ताकि  यह  व्यवस्था  ठीक  प्रकार  से  बंठे  ।

 मैं  आपके  सामने  एक  नजीर  पेश  करना  चाहता  हू  वह  जयपुर  की  वहां  पर

 स्माल  स्केल  इण्डीस्ट्रीज  को  आप  जितना  कोयला  सप्लाई  करते  वह  कोयला  जिन  लोगों  को  मिलना

 चाहिए  वह  उनको  समय  पर  नहीं  मिलता  है  ओर  इसकी  वजह  से  उन  लोगों  को  बहुत  बड़ी  तकलीफ

 उठानी  पड़ती  इसके  लिए  कई  बार  शिकायतें  की  गई  स्टेट  असबली  में  कई  बार  इसके  बारे

 में  चर्चा  मगर  अभी  तक  इस  बारे  में  वहां  पर  कोई  ठीक  व्यवस्था  नहीं  हुई  इसलिए  भापको
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 ठीक  तरह  से  वहां  कुछ  न  कुछ  ऐसी  व्यवस्था  करनी  चाहिए  जिससे  लोगों  को  ठीक  प्रकार  से  कोयला
 उपलब्ध  हो  सके  ।  मेरा  एक  निवेदन  यह  भी  है  ओर  मैंने  पिछली  लोक  सभा  में  भी  इस  बारे  में  कहा
 था  कि  बड़े-बड़े  ट्रेड  यूनियन  के  लीडर  जो  इन  बड़ें-बड़े  माफिया  गिरोहों  को  आर्गेनाइज  करते  ये
 लोग  भी  इन  खदानों  में  जो  कोल  का  प्रोडक्शन  होता  उसका  दुरुपयोग  करते  हैं  और  बहुत  सारा
 कोयला  स्मगल  दूसरी  जगहों  के  लिए  कर  दिया  जाता  वेस्ट  बंगाल  से  बंगला  देश  को  चला  जाता
 इसी  प्रकार  से  नेपाल  को  भी  चला  जाता  कई  स्थानों  से  इस  प्रकार  से  कोयला  चोरी  छिपे  स्मगल
 किया  जाता  है  और  इसमें  बड़े-बड़े  लोगों  का  हाथ  इस  प्रकार  से  50  लाख  टन  के  आसपास

 कोयला  स्मगल  हो  जाता  है  और  उसकी  एक  बहुत  बड़ी  हानि  इन  दृण्डस्ट्रीज  को  उठानी  पड़ती  है
 जिसके  का  रण  हमारे  देश  का  बहुत  बड़ा  नुकसान  हो  रहा  इसी  कारण  से  हमारी  कोल  इण्डस्ट्रीज
 को  दो  सो  करोड़  रुपये  से  भ्रधिक  का  घाटा  उठाना  पड़  रहा  इसके  साथ-साथ  जो  खास  बात  है  वह

 यह  है  कि  जो  चोरी  होती  उसको  भी  रोकना  आवश्यक  आपकी  प्रोटेबणन  फोर्स  जो  आप  वहां
 लगाते  वह  भी  उनसे  मिली  हुई  होती  ये  लोग  आपके  कोयले  को  वहां  से  उठा  लेते  हैं  ओर

 उसका  दुरुपयोग  करके  निजी  जगह  पर  व्यवसाय  करते  इस  सम्बन्ध  में  भी  ध्यान  रखने  की

 जरूरत  है  ।

 रेलवे  प्रोटेक्शन  फोर्स  के  सम्बन्ध  में  यहां  एक  अमेंडमेंट  बिल  आया  उसको  आग्डे  फोर्स

 की  परिभाषा  में  लाने  की  कोशिश  की  इसी  तरीके  से  जो  इंडरिट्रयल  फोस  भापने  कायम  की  है

 जो  तमाम  इण्डस्ट्रीज  में  इनकी  व्यवस्थाओं  को  देखते  उनको  अगर  आप  चोरी  रोकने  के  लिए  इस

 तरह  की  पावर  ऐसे  अधिकार  दें  ताकि  उस  स्थान  पर  ऐसे  लोगों  को  पकड़  लिया  जाये  जो  स्मगल

 करते  हैं  तो  आपको  इससे  बहुत  बड़ी  बचत  हो  सकतीं  है  और  हमारी  माइन्स  का  डेबलपमेंट  ज्यादा

 हो  सकता

 हमारे  पावर  हाउसेज  को  दिया  जा  रहा  कोयला  भी  समय  पर  नहीं  पहुंचता  पिछली

 बार  जब  कोयले  पर  बहस  हुई  थी  तो  कई  बार  इस  तरह  की  बात  आई  कि  पूरी-पूरी  बैगन  ट्रंन  किसी

 स्थान  के  लिए  लोट  की  लोट  की  गई  और  वह  पूरो  गाड़ी  कहीं  गायब  हो  गई  और  उसका  आज  तक

 पता  नहीं  ।  जो  भी  वैगन  कोयो  के  होते  वह  उपयुषत  स्थान  पर  नहीं  पहुंच  पाते  हैं  और  बीचਂ  में

 ही  वह  भायब  हो  उाते  #  हर  पर  विशेष  तौर  से  तवज्जह  देने
 की

 आवश्यकता  इससे  हमारे  देश

 के  कोयले  का  ज्याटਂ  से  ज्यादा  उपयोग  हो  सकेगा  और  उससे  हमारा  प्रोडक्शन  बढ़  सकेगा  और

 हमारी  आधिक  स्थिति  मजबूत  हो  सकेगी  इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ]

 खान  ओर  कोयला  मंत्रो  बसंत  सभापति  श्रीमान  मैं  समझता

 हूँ  कि  यह  अच्छा  होगा  कि  मैं  हिन्दी  में  बोलूं  क्योंकि  यह  सभी  सदस्यों  के  किए  सुविधाजनक  है  ।

 ]

 मैं  सबसे  पहले  सब  सदस्यों  का  बहुत  आभारी  हूं  कि  उन्होंने  बहुत  अच्छे  सुझाव  इस  बिल

 बी  चर्चा  में  दिये  |  हालांकि  जैसा  मैंने  शुरू  में  यह  बिल  एक  औपचारिक  बिल  जिसमें  जो

 नियमों  में  प्रावधान  किया  उसे  कामून  में  मूल  बिल  में  ही  लाना  आवश्यक  था  और  बह  कदम
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 किन  ०  or  विवश

 उठाया  जा  रहा  लेकित  इस  बिल  की  चर्चा  के  दोरान  काफो  बुनियादी  मुद्दों  के  बारे  में  सदस्यों  ने

 बात  उठाई  झोर  मैं  उनका  आभारी  हूं  ।

 यह  बात  ठीक  है  कि  अपने  देश  में  जो  कुछ  बेसिक  इण्डस्ट्रीज  हूम  लगाना  चाहते

 स्टरक्बर  इण्डस्ट्रोज  लगाना  चाहते  बुनियादी  उद्योगों  में  कोयले  का  बहुत  बड़ा  स्थान  इसलिए
 कोयले  के  आधार  पर  हमारी  ऊर्चा  जो  देश  में  वह  निर्भर

 ऊर्जा  शक्ति  इस  देश  में  या
 तो  पन-बिजली  की  होगी  या  उसके  बाद  नम्बर  आता  है  कोयले

 की  शक्ति  पर  आधारित  ऊर्जा  क्योंकि  अन्य  जो  शक्ितयां  वह  अभी  भी  प्रयोग  में  अभी  भी
 सोर-ऊर्जा  हम  पूरी  तरह  से  काम  में  नहीं  ला  पा  रहे  उसका  संसधान  अभी  उस  स्थिति  में  नहीं  आ
 पाया  है  ।

 अणु  शक्ति  की  भी  अपनी  एक  मर्यादा  इसलिये  इस  देश  में  जो  कोयले  के  मंडार  उपलब्ध

 हालांकि  कोयला  भी  ऐसी  चोज  कि  वह  अनन्त  काल  तक  नहीं  बह  आज  या  कल
 समाप्त  हो  सकता  है  ।  इसलिए  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  इस  कोयले  का  इस  ढंग  से  उपयोग  किया
 जाये  कि  उससे  ज्यादा  से  ज्यादा  लाभ  इस  देश  को  हो  इसी  उद्देश्य  से  कोयले  के  क्षेत्र  का  राष्ट्रीयकरण
 किया  जब  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  था  तो  2,  3  मुख्य  उद्देश्य  थे  ।  एक  तो  यह  था  कि
 कोयला  क्षेत्र  में  काम  करने  वाले  मजदूरों  का  भयानक  शोषण  हो  रहा  सोचा  यह  गया  कि
 कोयले  का  उत्पादन  इस  ढंग  से  यानि  कि  तान्त्रिक  भौर  शुद्ध  दृष्टि  से होता  चाहिए  जिसे
 सलाठर  माइनिंग  कहते  अनाप-शनाप  कोयले  को  खोदकर  और  उन  खानों  का  और  भमंडार  का
 बिनाश  किया  जा  रहा  था  वह  हो  न  इस  दृष्टि  से  यह  आवश्यक  था  कि  राष्ट्रीयकरण  किया
 जाये  ।

 तीसरा  उद्दं श्य  यह  था
 कि  राष्ट्रीयकरण  करें

 तो कोयला  इकोनमिकली  हम  प्रोड्यूस  कर

 उत्पादित  कर  सकें  ।

 उदे श्य  क्या  कितने  सफल  उसके  बारे  में  चर्चा  करना  चाहुंगा  ।  उद्देश्य  यह  था  कि
 कीमतें  न  बढ़ने  मजदूरों  का  वेतन  उनका  शोषण  न  हो  ओर  देश  में  ऐसी  अर्थव्यवस्था  हम
 बना  पाये  कि  जिससे  कोयले  पर  उत्पादित  ऊर्जा  बढ़ाकर  देश  गांव-गांव  में  उद्योग  बन  लेकिन
 देखना  यह  है  कि  क्‍या  यह  उहूँ श्त  हमारा  सफल  हुआ  ।

 मैं  बड़ी  नम्रता  से  ओर  खुलकर  जो  तथ्य  सदस्य  हमारे  सामने  उसके  बारे  में

 यहां  चर्चा  करना  चाहता  हूं  ।  वह  यह  है  कि
 जब  हमने  राष्ट्रीयकरण  किया  तो  कुल  लागत  कोयले  के

 उद्योग  में  करीबन  48  क  रोड़  रुपये  की  थी  और  आज  केवल  इन  12  सालों  में  इस  देश  ने  5  हजार
 करोड़  रुपये  की  लागत  पहुंची  ।  5  हजार  करोड़  किस  का  पंसा  यह  राष्ट्‌  का  देश  की
 जनता  का  पैसा  हमने  कोयले  उद्योग  में  लगाया  ।  पहले  हम  74  मिलियन  टन  प्रोड्यूस  करते  आज
 147  मिलियन  टन  हम  प्रोड्यूस  करते  एक  मोटे  तोर  पर  समझ  लिया  जाये  कि  दुगना  उत्पादन

 हुआ  ।  उस  बकत  हमारे  सजदूरों  का  सिनिमम्र  बेज  करीबन  1971  में  185  रुपया  था  वह  आज
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 बताहये  आप  इसको  रेशनलाइज  कंसे  करेंगे  ?  कंसे  आप  मेन-पावर  घधटायेंगे  ?  कैसे  इसको

 माइज  करेंगे  ओर  कंसे  स्टील  और  कोल  आप  सस्ता  और  अच्छा  दे  सकेंगे  ?

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  यह  जिम्मेदारों  लेनी  चाहिए  कि  जिसकी  जमीन  ली

 है  उससे  उसको  कुल  कितनी  आमदनी  होती  थी  यह  देखकर  सरकार  गारन्टी  करे  कि  उतनी  कमाई

 उस  कुटुम्ब  को  ८  जायेगी--चाहे  उद्योग  के  रूप  में  और  बाहे  एलाउस  के  रूप  में  लेकिन  यह  मत

 कहिए  कि  हरएक  धर  का  एक  आदमी  कारखाने  में  लगाया  जाना  ऐसी  स्थिति  में  आपका

 कोई  भी  कारखाना  हो--चाहे  स्टील  चाहे  कोल  बह  कभी  भी  एकोनामिक  नहीं  हो
 सकता  ।  यह  एक  बुनियादी  बात

 प्रो०  सधु  दंडबते  :  आपने  कहा  कि  इन्फ्रास्ट्रक्चर  के  क्षेत्र  में  ज्यादातर  लोगों  को

 स्माल  स्केल  इण्डस्ट्रोज  में  लगाया  जाना  चाहिए  लेकिन  आपकी  जो  पालिसी  है  उसमें  हैंडलूम  पावरलूम
 इण्डस्ट्री  तो  मर  रही  वहां  भी  आप  उनको  एन्करेजमेन्ट  नहीं  दिलाना  चाहते  और  यहां  से  भी
 उनको  हटाना  चाहते  हैं  तो  दोनों  बातें  एक  साथ  कंसे  चलेंगी  ?

 श्री  बतन्त  साठे  :  वहां  पर  उनको  एन्करेजमेन्ट  देना  चाहिए  ।  हम  सभी  को  मिलकर  यह  बात

 सोचना  है  कि  एम्पलायमेन्ट  कहां  देना  इसमें  पार्टोीब्राजी  का  कोई  सवाल  नहीं  हम  सभी

 मिलकर  विचार  करके  एक  राय  बना  सकते  हैं  ।

 यहां  पर  माफिया  की  बात  चल  रही  खासकर  बिहार  के  सम्बन्ध  में  इसकी  बहुत  चर्चा

 होती  है  ।  लेकिन  यह  क्‍या  है  और  क्यों  ऐसा  होता  है  ?  मेरी  तो  ऐसी  नज्न  मान्यता  है  कि  जब  तक

 हम  मजदूरों  कमंचारियों  को  उद्योगों  के  मेनेअमेन्ट  में  सही  रूप  में  सहभागी  नहीं  बनायेंगे  तब

 तक  ये  गाफिया  की  बदमाशियां  बन्द  नहीं  होंगी  ।  इन  बुराइयों  को  सबसे  ज्यादा  कोन  जानता  है  ?  वे

 लोम  जो  वहां  पर  काम  करते  वे  लोग  जानतें  हैंकि  चोरी  कोत  करता  इसलिए
 मैं  बार-बार  कह  रहा  हूं  कि  सारे  उद्योगों  में  उसके  मेनेजमेन्ट  में  लेबर  केवल  नाम  के  लिए

 बल्कि  एफेक्टिव  पाटिसिपेशन  होना  चाहिए  ।  यदि  उनके  घुने  हुए  नुमाइन्दे  मनेजमेन्ट  में  रहेंगे  तो

 आप  देखेंगे  कि  ओवर-नाइट  एक  क्रांतिकारी  परिवर्तन  हो  जायेगा  और  आपकी  जितनी  भी  शिकायतें

 हैं  वह  सारी  दूर  हो  जायेंगी  ।  आप  इसको  करके  देखिए  ।  सदन  इसको  प्रपनी  मास्यता  दे  ।

 भरी  बसुदेव  आधाय  :  आप  कोल  इंडिया  में  इसकी  शुरुआत  कीजिए  ।

 झो  बसन्‍्त  साठे  :  ट्रेंड  यूनियन  के  लोग  तैयार  हो  तो  कल  ही  कर

 राजीव  गांधी  जो  ने  तो  जाहिर  तोर  पर  कह  दिया  है  कि  वह  मजदूरों  द्वारा  भाग  लेने  में

 विश्वास  रखते  हैं  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  कम्प्यूटरों  द्वारा  भाग  लेने  में  ।
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 झो  बसन्त  साठे  :  कम्प्यूटर  भी  आवश्यक  हैँ  यदि  आप  आधुनिक  विश्व  के  साथ  रहुगा

 ते  हैं  और  उत्के  साथ-ताथ  चलना  चाहते

 ब्रो०  दण्डवतें  आप  ज॑ता  वैज्ञानिक  व्यक्ति  इस  बात  को  उपेक्षा  नहीं  कर  सकता  ।

 मैं  अर्ज  कर  रहा  था  कि  पाटितिपेशन  आफलेबर  टोटल  वर्क  फोस  की  एकाउन्टेबिलिटी  होनी

 चाहिए  ।  सबसे  ज्यादा  आवश्यकता  किस  बात  की  है  ?  जनता  का  पैसा  सरकार  का  पैसा  मैंने

 जैत्ता  अभी  कहा  पहल  पांच  हजार  करोड़  रुपया  लगाया  और  अब  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  आठ

 हजार  करोड़  लगाने  जा  रहे  हैं  ।  सिगरोनी  आन्ध्र  प्रदेश  में  हम  सात  सो  करोड़  रुपया  सातवीं

 पंचवर्षीय  में  लगाने  जा  रहे  मैं  आपसे  चाहता  हूं  कि  मजदूरों  पर  मेरा  पूरा  विश्वास

 है  |  यह  विश्वास  थिपोरेटिकल  नहीं  है  ।  यह  विश्वान  सिंगरौनी  में  हमने  देख  लिया  है  ।  पिछले  साल

 घिगरोनी  कोल  फील्ड  की  हालत  क्या  काम  के  दिन  होते  थे  तीन  सो  ओर  स्ट्राइक  चार  सौ  से

 ज्यादा  होती  थी  ।

 एक  माननोप  सदस्य  :  440  ।

 श्री  बसन्त  साठे  :  यह  वस्तु  स्थिति  पिछले  तीन  साल  यही  मजदूर  जिनको  कंडेम  किया

 जा  रहा  नक्सलाइट  कहक  एक्स्ट्रोमिस्ट  कहकर  ।  वहां  की  स्थिति  को  मैंने  स्वयं  जाकप  देखा

 वहां  मैं  मुख्यमंत्री  जी  से मिला  ओर  रामागुडूम  व  कोसगुड्म  में  मजदूरों  से  मैं  स्वयं  मैंने

 उतसे  कहा  कि  आपका  झगड़ा  किस  बात  पर  है  ।  कोई  बात  संघर्ष  की  हो  या शिकायत  की  हो  तो  उस

 पर  झगड़ा  होता  है  ।  हमने  उनसे  कट्दा  भ्रिवेतेज  काउन्सिल  आफ  मंनेजमेंट  टुगेदर  विद  रिश्रजन्टेटिव्ज

 क्षाफ-दि  यूनियन  बना  लेते  लेकिन  देखिए  स्टाइक  बन्द  होनी  मैं  इस  बात  को  नज्जता  से

 कहना  चाहता  हूं  कि  तीन  मह्दीने  के  अन्दर  क्रान्तिकारो  बदलाव  आ  वहां  का  प्रोडेक्शन

 20  प्रतिशत  बढ़  गया  ।  मेन-डेज  लास  जो  कि  दो  लाख  वह  सात  हजार  तक  नीचे  उतर

 स्ट्राइक्स  भ॑  क्टिकली  बन्द  हो  गए  ।  कहीं  इबका-दुकका  चल  रही  हो  तो  दूसरी  बात  यह  जो  फर्क

 भाया  यह  किसने  किया  ?  वहां  के  मजदूरों  ने  वहां  के  मजदूरों  में  फीलींग  आफ  दी

 विज्ञोगिग  पंदा  तो  यही  देश  मजदूर  आपको  क्रांतिकारी  परिवर्तत  करके  दिल्चलाएगा--ऐसा

 मेरा  विश्वास  है  और  उनको  अनुभव  है  ।

 ]

 थी  ए०  चाहते  :  आपको  मजदूरों  को  भागोदारी  घुनिश्चित  करनी

 री  बसम्त  साठे  :  मैं  इस  बात  के  पक्ष  में  दलील  देता  रहा  हूं  ।  मैंने  इस  विषय  में  लिखा

 मैंने  इस  विषय  में  अपनी  किताब  में  लिखा

 लेकिन  जब  तक  इस  देश  में  मजद्र-संध  आन्दोलन  के  नेता  वास्तविक  भागीदारी  के  इस

 विचार  से  सहमत  नहीं  हम  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।  उन्हें  ऐसा  कहने  मैं  कल  ही  सदन  के

 समर्थन  से  ऐसा  कर
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 801  रुणया  हो  गया  हसके  अलावा  जो  भत्त  और  एलाऊंस  मिलते  उसे  मिलाकर  लिया  जाये
 तो  करीब  1200  रुपया  वेतन  प्रति  माह  मिलता  लेकिन  इतना  सब  होने  के  बावजूद  जहां  तक
 वलफेयर  का  सवाल  चाहे  उसमें  अस्पताल  या  डिस्पेंसरी  की  बात  हो  6  करोड़
 रुपया  जब  राष्ट्रीयदरण  किया  तब  खर्चा  किया  जाता  आज  100  करोड़  रुपया  खर्चा  किया  जा

 रहा  है  ।

 अब  मैं  आपके  माध्यम  से  इस  सदन  के  सामने  यह  बात  रखना  चाहता  हूं  कि  व्यवहार  में
 क्या  उत्पादन  तो  दुगना  हो  लागत  इतनी  हुई  कि  कोयले  के  दाम  37  रुपया  या  32
 रुपया  टन  अभी  कूछ  सदस्य  भाइयों  ने  उसे  लेकर  आज  आ्लौसत  183  रुपया  टन  तक  चले
 गये  ।  कुछ  कोयले  ज्यादा  महंगे  कुछ  सब  सड़ाइज  कर  रहे  175  रुपये  में  सापट  कोल  देते  हैं
 और  वह  भी  पिट-हेड़  175  रुपये  में  देते  बह  बाजार  में  500-600  रुपये  के  भाव  में  मिलते
 मैं  यह  सारे  तथ्य  इसलिए  दे  रहा  हूं  कि  कहीं  न  कहीं  हमारी  प्लैनिंग  मैं  मानता  हूं  कि  बड़ी
 भयानक  स्थिति  इसलिए  उसको  हमको  देखना  यह  मैं  किसी  की  टिका  करते  की  दृष्टि  से
 या  किसी  का  दोष  दिखलाने  की  दृष्टि  से  या  किसी  का  दोष  दिखलाने  की  दृष्टि  से  नहीं  कह  रहा

 यह  आत्मनिरीक्षण  करने  की  बात  हम  सब  लोगीं  को  इस  पर  बिचार  करना  है  कि  हमारा  जो

 उद्दे  श्य  था  वह  सफल  हुभा  है  या  नहीं  ।

 4.00  म०  प०

 यदि  भहीं  हुआ  तो  कहां  गलती  हुई  और  कंसें  उस  गलती  की  अब  सुधोरा  इस  दृष्टि  से

 मैं  यह  बात  कह  रहा  अपने  देश  में  कुछ  न  कुछ  माप  होते  जिसे  परामीटर  कहते  दुनियां
 में  किसी  भी  चीज  का  उत्पादन  आप  करेंगे  तो  अस्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  नाम  वी  कोई  एक  चीज  होती
 आप  अपना  कोयला  क्या  इंटरनेशनल  प्राइस  के  लेवल  पर  पैदा  कर  रहे  यदि  नहीं  कर  रहे  है  तो

 उसका  वार्ड  झ्ाउटपुटमैनशिप  जिसे  कहते  हैं  वह  अपने  देश  में  कया  है  ?  इतना  सारा  पैसा  लगाने  के  बाद

 आप  देखेंगे  कि  हमारे  देश  में  आउटपुट  मैनशिप  अंडर  प्राउन्ड  माइन्स  में  एक  टन  से  कम  है  और

 ओपन  कास्ट  माइन्स  का  करीबन  डेढ़  दो  टन  के  अन्दाज  में  दुनिया  में  सब  से  कम  यह  आाउटपुट
 मैनशिप  हमारा  यह  क्या  है  ?  मैं  माननीय  सदस्थों  से  बड़ी  नम्रता  से  कहना  चाहता  हूं  कि  आप

 यह  देखिए  कि  कया  उ्ँ  श्य  था  हमारा  ?  क्‍या  यह  उद्दंश्य  था  कि  सारे  के  सारे  लोग  ये  जो

 स्ट्रक्चर  उद्योग  थे  वहां  लगाने  थे  ?  एम्पलायमेंट  पोर्टेशियल  इस  में  लगाना  था  ?  स्टील  पैकिन  में

 लगाना  था  जहां  ढाई  लाख  लोग  हम  लगा  रहे  कोल  माइन्स  में  लगाना  था  जहां  पांच  लाख

 लोगों  की  जगह  7  लाख  लोग  कर  दिए  ?  क्‍या  उधश्य  था  हमारा  ?  उद्देश्य  मेरे  ढ्यालसे  यह  था

 कि  इम्फा-स्ट्रक्चर  प्रोडक्शन  हम  सस्ता  कोल  सरता  पैदा  मेकेटाइज्ड  एकोनामिकल

 चीप  लेबर  का  ऐडर्वाटज  लें  और  गांव-गांव  में  ऊर्जा  के  भांधार  पर  उद्योग  लगा  उत्पादन

 वहां  बढ़े  ।  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  में  वहां  एम्पलायरेंट  अपाध्यु  निटीज  मिलें  जिससे  देश  का  सम्तुलित
 विकाम  हो  सके  ।  यह  न  हमारा  उहंश्य  ?  रटील  के  क्षेत्र  में  यही  पांच  मिलयन  टन  के

 ऊपर  हमारे  स्टील  का  उत्पादन  100  मिलियन  टन  हो  जाना  चाहिए  सब  से  अच्छा  आयरन

 ओर  आज  हमारे  यहां  का  है  ?  आप  समझते  हैं  हमारे  यहां  का  कोल  हिन्दुस्तान  का  खराब  है  क्‍या  ?



 कोयला  खान  और  संशोधन  विधेयक  26  1985

 हमारे  यहां  का  कोल  यूरोप  या  दुनिया  के  दूसरे  देशों  के  मान  से  जहां  उनमें  सल्फर  कन्टैन्ट  ज्यादा

 होता  हमारे  यहां  के  कोल  में  कम  सल्फर  कन्टेन्ट  होता  है  ।  अच्छा  कोल  यह  पावर  ग्रंड  कोल

 कहलाता  ज्यादा  से  ज्यादा  पावर  हम  इससे  पैदाकर  सकते  हैं  ।  ऐश  कन्टेन्ट  की  बात  कही

 गई  ।  लेकिन  मैं  यह  कहू  कि  ऐश  कन्टैन्‍्ट  ज्यादा  हो  तो  ज्यादा  ऐश  कन्टेन्ट  वाले  व्वायलर  का

 इन्तजाम  अलग  ढंग  से  किया  ऐश  कन्टेन्ट  ज्यादा  होने  से  डरने  की  जरूरत  नहीं  इसी  ऐश

 कन्टेन्ट  के  कोल  से  आप  बढ़िया  से  बढ़िया  पावर  पैदा  कर  सकते  हैं  और  ऐश  को  कम  करने  के  भी

 तरीके  वाशरी  कोल  हँडलिग  प्लान्ट  से  मह  कम  किया  जा  सकता  है  ।

 मैं  कहना  यह  चाहता  था  कि  ऊर्जा  सस्ती  करनी  चाहिए  ।  स्टील  प्रोडक्शन  सस्ता  करना

 चाहिए  ।  आप  को  मालूम  है  कि  देनिया  में  साउथ  कोरिया  एक  छोटा  सा  देश  हमारे  बाद

 1971  में  उप्तने  फौलाद  का  निर्माण  शुरू  किया  ।  उसके  पहले  ]  लाख  80  हजार  टन  फौलाद  वह
 बनाते  थे  कूड  मंथड  से  ।  लेकिन  7]  से  लेकर  84  तक  अब  नौ  मिलियन  टन  स्टील  वह  पैदा  करते

 हैं  ।  वही  टेक्नोलाजी  है  जो  हमारे  यहां  है  ।  वही  टेक्नालाजी  जो  हमारे  यहां  राउरकेला  या  दूसरी
 जगहों  मैं  है  उसी  से  9  मिलियन  टन  वह  उत्पादन  करते  हैं  और  उस  प्लान्ट  में  आदमी  कितने  लगाए

 ।  हम  पांच  लाख  टन  स्टील  पेदा  करने  के  लिए  पब्लिक  सेक्टर  में  2  लाख  25  हजार
 लोगों  को  लगाएं  तो  आप  बताइए  कंसे  हमारा  स्टील  प्रोडक्शन  सस्ता  हो  सकता  है  दुनिया  के

 दण्ड  से  ?  कहां  एम्पलाय  करना  था  लोगों  को  ?  सवा  दो  लाख  यहां  लगा  दिए  भौर  7  लाख  कोल

 माइनिंग  में  लगा  तो  फिर  स्टील  सस्ता  कंसे  पैदा  हो  सकता  स्टील  सस्ता  बना  करके
 100-  मिलियन  टन  पैदा  करना  हमारा  उद्दे श्य  वह  पैदा  करके  गांव-गव  में  स्टील  वेस्ड  इंडस्ट्री
 लगानो  चाहिए  स्माल  स्केल  बेसिस  पर  ओर  काटेज  इंडस्ट्री  की  बेसिस  पर  वहां  एम्पलायमेंट
 जेनरेट  होना  चाहिए  सारा  स्ट्रक्चर  बदलना  था  हमारे  देश  कया  यह  संभव  हूँ  कि  बेकारी
 गांव  में  हो  ओर  हम  उम्मीद  यह  करें  कि  गांव  के  नौजबान  सारे  के  सारे  कलकत्ता  और  बम्बई

 दुर्गापुर  राउरकेला  में  या  दिल्‍ली  में  आएं  ओर  इनको  यहां  जबाव  मिले  ?  यह  संभव  है  कया  ?

 यह  सम्भव  है  क्‍या  ?  मैं  सदन  से  बड़ी  नम्गता  के  साथ  कहना  चाहता  हूं  कि  आज  भी  समय

 हम  लेबर  क्षेत्र  में  कम  करने  वाले  हमने  अपनी  जिन्दगी-दण्डवते  जी  जानते  हैं--साथ  मिलकर

 इसी  लेबर  फील्ड  में  बिताई  है  पिछले  30-35  साल  मैं  पूछना  चाहता  हूं  अगर  एम्पलायमेंट
 ओरिएन्टेड  एकोनामी  खाहिए  तो  एम्पलायमेन्ट  कहां  जेनोट  होना  चाहिए  :  वह  इन्फ्रा  स्ट्रकचर  में  नहीं
 बल्कि  इण्डस्ट्रीज  वेस्ड  आन

 थरो  दिभेद्  सिह  :  करेगा  कोन  ?

 श्री  बसन्त  साठे  :  हपें  करना  राजा  साहब  इसी  क्षत्र  में  थे यावी  सरकार  में  मैं  यह
 बात  दोषा  रोपण  की  दृष्टि  से  नहीं  कह  रहा  हूं  |  मैं  तो  सारे  सदन  से  पूछना  चाहता  हूं  क्या  इस  बात

 को  मानेंगे  कि  बुनियादी  इन्फ्रा-स्ट्रक्चर  क्षेत्र  में  जो  आज  होते  मांगें  उठती  हैँ  मजदूरों  की
 तरफ  से  ओर  एक-एक  डिसप्लेस्ड  परसन  जिसकी  जमीन  लो  गई  उसकी  फेमिली  के  एक  आदमी  को
 नौकरी  मिलनी  कोई  रेटायर  हो  तो  उसकी  जगह  पर  कुटुम्ब  का  एक  आदमी  लगना

 कोई  मर  जाता  है  तो उसकी  जगह  पर  एक  आदमी  लेना  चाहिए--इसके  बाद  मुझे

 (8०
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 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकत  हुआ  |

 4.20  भ०  प०

 बाट  ओर  माप  मानक  विधेयक

 सभापति  महोदय  :  अब  सदन  बाट  और  माप  मानक  विधेयक  को  लेता

 है  ।  श्री  राव  बोरेन्द्र  सिह  जो  अब  विधेयक  को  विचाराध॑  प्रस्तुत  करें  ।

 साथ  औझौर  नागरिक  पति  सम्त्री  बोरेख  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 बाट  और  माप  मानक  1976  द्वारा  या  उसके  अधीन  स्थापित  बाटों
 और  मापों  के  मानकों  के  प्रवतेन  का  और  उससे  सम्बन्धित  या  उसके  आनुसंगिक  विषयों  का
 उपबन्ध  करने  वाले  राज्य  सभा  द्वारा  पर  विचार  किया  जाये  ।”

 ,  प्रो०  सभु  बच्छबले  :  सभापति  में  सूचना  देना  चाहता  हूं  कि  श्रीलंका

 में  रहने  वाले  तमिलों  को  वहां  से  निकालने  जाने  के  प्रश्न  को  हम  पिछले  तीन  दिनों  से  उठा  रहे

 हमें  खुशी  है  कि आज  उच्चतम  ग्यायालय  द्वारा  रिट  याचिका  पर  सुनवाई  किये  जाने  पर  सरकार

 ने  अन्ततः  तमिलों  के  लिए  जारी  निर्वासन  आदेशों  को  वापिस  लेने  की  घोषणा  की  है  जिससे  उनके

 अधिकारों  की  रक्षा  हुई  है  |  हमें  खुशी  है  कि  सुबुद्धि  तो  आई  ।

 हरी  राव  बिरेसे  सिह  :  सभापति  मुझे  आशा  है  कि  सदन  बाट  और  माप  मानक

 विधेयक  का  स्वागत  करेगा  जिसकी  बहुत  समय
 से

 प्रतीक्षा  की  जा  रही  राज्य  सभा

 इस  विधेयक  को  पहले  ही  पारित  कर  चुकी  विगत  में  हम  विभिन्‍न  किस्म  के  बाट  और  माप

 इस्तेमाल  कर  रहे  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  के  विकास  के  साथ  यह  महसूस  किया  गया  कि  भारत

 में  भी  बाट  और  म।प  की  समान  प्रणाली  होनी  इस  बात  को  हपथान  में  रखते  हुए  1956  में

 इस  संसद  ने  बाट  और  माप  मानक  1956  पारित  किया  था  ।  उस  समय  बाट

 और  माप  मानक  निर्धारित  करने  की  जिम्मेदारी  संविधान  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  सरकार  की  थी  ।

 लेकिन  इसका  प्रवर्तन  राज्य  सूची  के  अन्तर्गत  आता  था  ।  इसलिए  राज्य  सरकारों  से  कहा  गया  कि

 वे  1956  के  अधिनियम  के  अन्तर्गत  इन  बाट  और  माप  मानकों  के  प्रवर्तन  के  लिए  अपने-अपने  यहां

 कानन  इसके  बाद  अन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  में  इस  दिशा  में  कुछ  सुधार  हुए  थे  भारत  द्वारा

 अपनाई  मई  मोटिक  प्रणाली  में  और  सुधार  किया  गया  तथा  कुछ  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  निर्धारित  किए

 गये  और  उनमें  सुधार  किया

 1976  में  संसद  ने  एक  और  अधिनियम  पारित  किया  जिसने  1956  के  अधिनियम  का

 स्थान  ले  लिया  ।  उस  समय  भी  प्रवर्तत  राज्य  सूची  के  अल्तगगंत  आता  लेकिन  कुछ  समय  बाद
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 संविधान  के  संशोधन  के  द्वारा  प्रवतंन  भो  समवर्ती  सूची  के  अन्तगंत  ले  आया  गया  हमने  राज्यों

 को  लिखा  कि  वे  1976  के  अधिनियम  में  दिए  उपायों  के  प्रवर्ततਂ  के लिए  अपने  यहां  अधिनियम

 बनाएं  ।  कुछ  राज्यों  ने  कार्यवाही  की  लेकिन  अधिकांश  राज्यों  ने  इन  प्रवतन  अधिनियमों  को  पारित

 नहीं  किया  |  इमलिए  यह  जरहूरी  समझा  गया  कि  1976  के  अधिनियम  में  दिए  गए  बाट  और  माप

 मानकों  का  सारे  देश  में  प्रवतंन  करने  के  लिए  संसद  स्वयं  एक  समान  कानून  बताए  |  इसी  निर्णय  के

 कारण  में  इन  उपायों  के  साथ  इस  सदन  में  उपस्थित  हुआ  हूं  ।

 यह  एक  बहुत  व्यापक  विधेयक  इसमें  मानव  जन  स्वास्थ्य  की  बेहतर
 औद्योगिक  अन्तर्राष्ट्रीय  वाणिज्यिक  लेन-देन  नवीनतम  बाट  और  माप  तथा

 ओद्योगिक  उत्पादन  कार  प्रणाली  के  बारे  में  विस्तृत  उपायों  की  व्यवस्था  की  गई  विभिन्‍न  प्रकार

 के  अपराधों  के  लिए  दण्ड  का  भी  प्रावधान  अधिनिमय  के  अन्तगंत  एक  पूरा  अध्याय  अर्थात  31

 धाराओं  में  विभिन्‍न  तरह  के  अपराधों  के  लिए  भिन्‍न-भिन्‍न  सजाओं  की  सूची  दी  गई  है  ।

 इसी  तरह  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  इनके  प्रवर्तन  के  लिए  राज्यों  में  राज्य  सरकारों  द्वारा

 सरकारी  तन्त्र  का  गठन  किया  जाएगा  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  इसके  गठन  की  जिम्मेवारी  केन्द्रीय

 सरकार  की

 4.23  भ०  प०

 शरद  दिए  पोठासोम

 आशा  है  सदन  मेरी  इस  बात  से  सहमत  होगा  कि  सदन  के  समक्ष  यह  जो  विधेयक  अब

 प्रस्तुत  किया  जा  रहा  है  उसकी  लम्बे  समय  से  प्रतीक्षा  थी  और  माननीय  सदष्यगण  इसे  सर्वंसम्मति

 से  पारित  करेंगे  ।

 शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  को  सदन  के  समक्ष  रखता  हुं  और  अब  माननीय  सदस्यों

 से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस  विधेथक  पर  अपने  विचार  प्रकट  करें  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 बाट  और  माप  मानक  द्वारा  या  उसके  अधीन  स्थापित  बाटों

 ओर  मापों  के  मानकीं  के  प्रवर्तत  का  औरਂ  उससे  संबंधित  या  उसके  आनुषंगिक  विषयों  का

 उपबंध  करने  वाले  राज्य  सभा  द्वारा  पर  विचार  किया

 श्री  ए०  जें०  वो०  बो०  महेश्बर  राब  :  उपभोक्ता  को  उसके  पैसे

 की  पूरी  कीमत  दिलाने  के  लिए  जरूरी  है  कि  विभिन्‍न  वस्तुओं  के  लिए  बट  और  माप  मामक  स्तर  के

 हो  |  ये  मानक  एक  विशिष्ट  स्तर  के  होने  चाहिए  चाहे  उनका  इस्तेमाल  तरल  वस्तुओं  या

 सोने  आदि  जैसी  कोमती  धातुओं  को  तोलने  या  मापने  के  लिये  किया

 1973  में  नकली  माप-सोल  की  बुराइयों  का  पता  लगाने  के  लिए  मैत्री  समिति  का  गठन

 किया  गया  समप्तिति  ने  कुछ  सिफारिशें  को  लेकिन  इन  सब  सप्तितियों  से  बोई  फायदा  नहीं
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 श्री  ए०  चाल्त॑  :  पूरा  सदन  आपका  समर्थन  कर  रहा  है  ।

 भी  वसन्‍्त  साठे  :  मैं  सदन  का  आभारी  मुझे  विश्वास  है  कि  सरकार  तथा  साथ  ही  श्रम
 मंत्रालय  भी  इस  बात  को  ध्यान  में  रखेगा  ।

 प्रो०  सधु  बण्डबते  :  उपरि  सदन  भी  आपके  साथ  है  ।

 श्री  बसन्‍्त  साठे  :  यह  विधेयक  वहां  सबंसम्तति  से  पारित  कर  लिया  गया  है  और

 उन्होंने  इस  सिद्धांत  का  समर्थन  बिया  मैं  उनका  भाभारो  हूं  ।

 प्रो०  सघु  वण्डवते  :  में  सर्वोच्च  सदन  की  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 श्री  बसन्‍त  साठे  :  वहां  जाने  पर  हम  पता  जहां  तक  कोयला  उत्पादन  था  इस्पात
 उत्पादन  के  लिए  आवश८क  मूलभूत  चीजों  का  प्रश्न  हम  इस  देश  में  इस  मामले  में  भाग्यशाली  हैं
 हमारे  पास  लिग्ताइट  और  कोयला  जैसे

 उत्कुष्ट  संताधन  हमें  इनका  प्रयोग  किफायती  ढंग  से  करना  चाहिए  ।  हमें  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों

 की  तुलना  में  सस्ती-से-सस्ती  लागत  पर  उत्पादन  करना  चाहिये  और  दुनिया  को  उसी  की  बाजी  में

 हटा  देना  चाहिए  ।

 मुझे  यह  कहने  में  शर्म  आती  में  इससे  अधिक  मुलायम  शब्द  का  प्रयोग  नहीं  कर

 कि  हमारे  देश  को  250  लाख  टन  लोह  अयस्क  का  तिर्यात  करना  पड़ता  है  भोौर  केवल  240  करोड़
 रुपये  मूल्य  की  विदेशी  मुद्रा  देश  कमाता  बस  इतना  ही  जबकि  यदि  इसे  यदि  इस्पात  में

 बदला  जाये  तो  यह  हमें  120  लाख  टन  इस्पात  देगा  भौर  आज  की  अन्‍्तर्राष्ट्रीय  कीमत  पर  हम
 4000  करोड़  रुपये  मूल्य  से  भी  अधिक  की  विदेशी  मुद्रा  कमायेंगे  ।

 श्री  असुदेव  झ्रायार्य  :  और  अब  हम  इस्पात  का  आयात  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  बसन्‍त  साठे  :  लेकिन  सबसे  अधिक  दुःख  का  विषय  तो  यह  है  कि  दक्षिण  कोरिया  जैसा

 देश  लोह  चूना  कोककर  कोयले  का  आयात  करता  है  ओर  फिर  भी  दुनियां  के  किसी

 भी  देश  की  तुलना  में  सस्ते  इस्पात  का  उत्पादन  करता  है  ओर  दुनिया  को  उसे  बेचता  है  ओर  यहां
 मेरा  देश  भी  है  जहां  हमारे  पास  उत्कृष्ट  लौह  अयस्क  और  फिर  भी  हम  सरकारो  क्षेत्र  में  50  लाख

 टन  उत्पादन  और  कुल  90  लाख  टन  उत्पादन  पर  अटके  पड़े  हैं  जबकि  अ।ज  तक  हमें  1000  लाख

 टन  इस्पात  का  उत्पादन  करना  चाहिये  सवाल  यहू  है  कि  हमारी  समस्त  अथंधव्यवस्था  तथा

 विचारधारा  जनतांत्रिक  मैं  एक  उदाहरण  देता  हमने  2,95,000  लोगों  को  रोजगार

 देकर  काम  शुरू  आप  किफायतो  ढंग  से  इस्पात  का  उत्पादन  कंसे  कर  सकते  में  आपको

 बता  दूं  कि  90  लाख  टन  की  क्षमता  के  इस्पात  संयंत्र  में  उन्होंने  केबल  14,000  व्यक्तितयों  को

 रोजगार  दिया  हुआ  चीन  440  लाख  टन  इस्पात  का  उत्पादन  कर  रहा  है  ओर  उनकी  योजना

 शताब्दी  के  अन्त  तक  अर्थात्‌  अगले  15  सालों  में  900  लाख  टन  इस्पात  उत्पादन  करने  की  है  ।

 आप  किसके  साथ  प्रतियोगिता  करेंगे  ?  मेरा  अभी  भी  विचार  है  कि  अमर  यह  देश  अधंव्यवस्था  की

 नवीनतम  प्रणाली  ही  नहीं  बल्कि  अर्थव्यवस्था  के  नवीनतम  तथा  नवीनतम  प्रौद्योगिकी

 ही  नहीं  बल्कि  नवीनतम  प्रबन्ध-प्रणालियों  को  अपनाए  तो  मुझे  विश्वास  है  कि  हम  दस्पात  का  और

 से
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 अधिक  उत्पादन  कर  इस्पात  के  बिना  ग्रामीण  भारत  का  औद्योगिकीकरण  कसे  हो  सकता

 कोयले  के  बिना  बिजली  और  ऊर्जा  कंसे  उत्पन्त  की  जा  सकती  है  ?  ऊर्जा  के  बिना  आप

 ओद्योगिक  ओर  कृषि  विकास  कैसे  कर  सकते  हैं  ?  मुझे  दुख  इसी  बात  का  है  और  इसीलिए  मेने  कुछ
 प्रस्ताव  रख  सर्वप्रथम  उत्तरदायित्व  की  भावना  होनी  चाहिए  ।  सत्ता  और  उत्त  रदायित्व  अधिकार

 ओर  सभी  काम  करने  वाले  पूर्ण  निष्ठा  से  काम  करें  ओर  जनता  के  पैसे  के  उपयोग  के

 प्रति  पूरा  उत्तरदाधित्व  निभाएं  ।  वेसे  भी  सरकारी  उपक्रमों  आदि  में  इस्तेमाल  किया  जाने  वाला

 पैसा  70  करोड़  जनता  का  ही  इसीलिए  हमने  इस  सदन  के  आशीर्वाद  और  समर्थन  से  नई
 विचारधारा  को  अपनाया  इसमें  मुझे  कोई  संदेह  नहीं  कि  हम  अपने  आन्तरिक  ढांचे  में  क्रांतिकारी
 परिवतंन  ला  सकते  हैं  ।

 मैं  उन  सदस्यों  को  धन्यवाद  देता  हूं  जिन्होंने  भपने  सुझाव  दिए  और  इन  शब्दों  के  साथ  में

 अपना  भाषण  समाप्त  करता  हू  ।

 शी  ई०  अय्पप्पु  रेडडी  :  क्या  यह  सच  है  कि  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  कोयले  की

 कीमतों  में  200  रुपए  प्रति  टन  की  दर  से  वृद्धि  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ?  क्‍या  यह  मामला

 अब  सरकार  के  विचा  राधीन  है  ?

 सभापति  महोदय  :  यह  एक  अलग  प्रश्न  प्रश्न  यह  है  :

 कोयला  खान  और  1974  में  और  संशोधन  करने

 वाले  राज्य  सभा  द्वारा  पर  विचार  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  सदन  विधेयक  पर  खंडवार  विधार  करेगा  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 खंड  2  और  3  विधेयक  का  अंग  बने  ।/

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  2  ओर  3  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 शो  बसस्त  साठे  :  में  प्रस्ताव  करता  हू  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाए  ।”

 सभापति  महोदय  :  कया
 आप  कुछ  कहना  चाहते  हैं  ?

 भी  ई०  प्रम्यप्पु  रेडडो  :  वह  मेरे  प्रश्न  का  जवाब  दे  सकते

 भरी  बसम्त  साठे  :  अभी  तक  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  या  विचार  नहीं
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 है  अगर  कुछ  कड़े  उपाय  नहीं  किए  जाते  ओर  माप-तोल  के  नकली  साधनों  का  प्रयोग  करने  बाले

 व्यापारियों  के  लिए  कानून  में  कठोर  सजा  की  व्यवस्था  नहीं  की  जाती  ।

 व्यापारी  माप-तोल  के  नकली  पैमाने  इस्तेमाल  करके  ग्राहकों  को  धोखा  देते  मेरा  सुझाव

 है  कि  धटिया  मानक  या  माप-तोल  के  नकली  पैमाने  इस्तेमाल  करने  वाले  व्यक्तित  को  अगर  पकड़ा
 जाता  है  तो  उसका  चालान  ही  नहीं  किया  जाए  बल्कि  उस  पर  5000  रुपए  तक  का  भारी  जुर्माना
 ओर  कम  से  कम  एक  साल  की  कड़ी  सजा  दी  इस  प्रकार  को  कठोर  सजा  से  व्यापारियों  को

 अपराध  न  करने  देने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 यही  नहीं  अगर  पता  चले  कि  बाट  और  माप  के  पैमानों  का  निरीक्षण  करने  बाले  अधिकारी

 अपने  कत्तंथ्यों  को  उपेक्षा  कर  रहे  हैं  तो  उन्हें  भी  इसी  तरह  की  कड़ी  सजा  दी  जानी  चाहिए  ।

 यह  कहना  व्यर्थ  है कि  भारत  जँसे  विशाल  देश  में  व्यापारी  सरकार  और  जनता  को  लाखों

 करोड़ों  दपए  का  जरूर  धोखा  दे  रहें  होंगे  ओर  इस  प्रकार  करोड़ों  रुपए  का  काला  धन  पैदा  करते  में

 उनका  योगदान  है  ।

 अतः  मैं  सरकार  द्वारा  किए  गए  इस  उपाय  का  स्वागत  करता  हूं  ।  लेकिन  मेरा  विचार  है  कि

 यह  उपाय  अधूरा  इस  बुराई  को  खत्म  करने  के  लिए  शौर  अधिक  कड़े  उपाय  करने  की  जरूरत

 श्री  बीरेसा  सिह  :  माननीय  सभापति  मैं  स्टेंडड  आफ  वेट  एण्ड  गैजर

 एग्फो्तेमेंट  बिल  1985  का  समेत  करते  और  माननीय  मंत्री  महोदय  को  हस  कार्यक्रम  के  लिए

 बधाई  देने  क ेलिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  वेट  जिसको  कहते  हैं  और  इनके  हारा  समाज

 के  गरीब  अनपढ़  आदमी  गांव  में  रहने  वाले  का  बहुत  लंबे  समय  तक

 पति  ने  शोषण  किया  सभापति  माननीय  मंत्री  जो  भी  गांव  से  आते  इनको  पता

 होगा  कि  किस  प्रकार  का  शोषण  आज  तक  देहात  में  प्रचलित  आप  स्टेंडड  वेट्स  की  बात

 पत्थर  के  बाट  से  सामान  लिया  जाता  है  और  दिया  जाता  है  और  यह  भी  गांव  में  एक
 छोटा  सा  दुकानदार  अगर  आप  गेहूं  ले  जाते  हैं  तो  एक  पलड़े  में  गेहूं  रखता  है  और  दूसरे
 में  सझजी  तोलकर  आपको  देता  है  और  अगर  आप  सरसों  ले  जाते  हैं  तो  एक  पलड़  में  सरसों  रश्षत

 है  और  दूसरे  में  सछजी  तोलकर  आपको  देता  157  रुपए  ब्बटल  की  गेहूं  प्रौर  400  रुपए  प्रति

 क्विटल  की  सरसों  में  उसे  कोई  फर्क  नजर  नहीं  आता  ।  इस  तरह  का  शोषण  आज  भी  हमारे  समाज

 में  मौजूद  है  ।  इसलिए  मैं  माननीय  मत्री  महोदय  को  मुबारकबाद  पेश  करता  हुं  और  यह  भी  कहना

 चाहता  हूं  कि  जो  हमारी  सोच  वह  अभी  भी  नहीं  जंसे  कि  विदेशों  में  क्षासकर  एडत्ट्रंशन  के

 बारे  में  ओर  कम  नाप  तोल  के  बारे  में  विदेशों  में  एडल्ट्रेशन  पर  और  कम  नाप-तौल  पर  उतनी

 ही  बड़ी  सजा  दी  जाती  जितनी  किसी  को  कत्ल  करने  की  सजा  लेकिन  इसमें  जो  पनिशमेंट  की

 बलाज  है  एक्ट  के  सेक्शन  36  से  65  उसमें  डेंट्रन्ट  पनिशमेंट  कहीं  भी  है  तो  बह  भफेंस  जब

 रिपीट  होता  उस  समय  दी  गई  पहले  अफेंस  पर  पनिशमेंट  इतना  स्वीयर  नहीं  है  जितना

 कि  होता  जिससे  भय  या  डर  उस  ध्यापारी  के  मन  में  बढ़े  ओर  बहू  गाप-तोल  में  गड़बढ़  न

 कर  सके  |

 हे
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 सभापति  यह  जो  एन्फोर्ममेंट  1976  के  एक्ट  को  एन्फोस  करने  के  लिए  एक्ट

 लाया  गया  यह  कोई  नया  नहीं  है  ।  1871  में  भी  कोशिश  की  गई  थी  एक्ट  लाते  उस  स।य

 की  सरकार  क्वीन  ने  उसको  टर्न-डाउन  कर  मंयर्स  आफ  लैग्य  एक्ट  1889  और  फिर

 आजादी  से  पहले  1939  में  भी  एक  एक्ट  आया  4  मतलब  यह  कि  कोशिश  होती  रही  कि  किसी

 तरीके  से  इस  लूट-खसोट  को  जो  कि  नाप-तौल  के  जरिये  गरीब  आदमी  की  होती  उससे  उनको

 छूटकारा  मिल  सके  ।  मंत्री  महोदय  ने  इस  एक्ट  में  एक  प्रावधान  किया  है  कि  एन्फोप्तमेंट  की  जो

 एजेंसी  है  वह  राज्य  सरकारों  के  नीचे  काम  राज्य  सरकार  उसका  रिक्रटमेन्ट  लेकिन

 आप  जानते  हैं  कि  वेट  एण्ड  मैयर  का  इंस्पेक्टर  शायद  ही  कोई  ऐसा  माई  का  लाल  हो  जिसको  रिश्वत

 लेते  से  गुरेज  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  को  सलाह  देना  चाहता  हूं  कि  जहां  राज्य  सरकारों  को

 यह  जिम्मेदारी  साँगी  गई  उपके  साय-स'थ  इस  काहर  पें  कम  से  कम  ऊपर  एक  या  दो  अधिकारी

 कलेक्टर  ओर  एडीशनल  कलेक्टर  रैक  के  ऐसे  हों  जो  आल  इण्डिया  सबिस  के  आदमी  जिससे  कि

 राज्य  सरकार  और  केन्द्र  सरकार  में  एक  तो  लायजन  बना  रहे  और  दूसरा  जो  नीचे  के  अधिकारी

 उनको  भय  हो  ।
 ह

 पहले  ऐसा  समझा  जाता  था  कि  जो  सरकारी  एजेन्सी  उसमें  नाप-तौल  में  कम  से  कम

 गड़बड़  नहीं  होगी  ।  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  फूड  कारपोरेशन  आफ

 इण्डिया  भारत  सरकार  से  ग्यारह  सौ  करोड़  रुपया  सब  सिडी  का  लेती  कंज्यमर  को  फंसिलिटी

 ओर  सस्ता  अनाज  देने  के  किसान  से  माल  खरीदने  के  तोल  में  फक॑  ओर  कंज्यूमर्स  के  लिए
 गोदाम  से  माल  बाहर  निकालने  के  लिये  भी  पाक  होता  फूड  और  सप्लाई  डिपाटमेंट  या  स्टेट

 गवर्नमेंट  द्वारा  भिन्न-भिन्न  एजेंसीज  या  इडीविजुअल  आदमी  को  भी  डिपो  अलाट  किया  जाता

 अगर  वह  डिपो  होल्डर  इस  बात  को  उठाता  है  कि  मेरे  को  दस  बोरी  गेहूं  या  चीनी  जो  दी  गई

 उसमें  कमी  है  तो  उसको  धमकी  दी  जाती  है  कि  ले  जाना  है  तो  ले  जाओ  नहीं  तो  तुम्हारा  डिपो

 कन्सिल  हो  जायेगा  ।  एफ०  सी०  आई०  में  साठ  करोड़  साल  का  तोल  में  गड़बड़ी  भौर  वहां  से  जो

 पिलफ्र ज  होता  है  उसमें  इतना  पैसा  जाया  जाता  आपने  यह  प्रावधान  किया  है  कि  क्षगर  गलत

 तोल  हुआ  है  तो  इसका  कागनीजेंस  तभो  होगा  जबकि  वेट्स  एंड  मेजर्स  का  इन्सपेबटर  या  और  कोई
 अधिकारी  रिपोर्ट  दर्ज  कराये  ।  आप  पिछली  फोगस  को  उठाकर  देख  दुकानदार  या  साहुकार
 से  इन्सपेक्टर  की  नहीं  बनी  तो  वहां  पर  बेशक  केस  रजिस्टर  हो  गया  हो  लेकिन  कोई  भो  बड़ा

 उद्योगपति  या  व्यापारी  इस  एक्ट  के  तहत  नहीं  आया  ।  इन्सपेक्टर  ही  कभी  रिपोर्ट  लिखवाए  तो

 लिखी  वह  न  लिखवायेगा  और  न  हो  कोई  पकड़ा  जो  वालेन्टरी  एजेंसीज  है  या

 कंज्युमर  सोस्तायटीज  बे अथर  कोई  स्पेसिपिक  शिकायत  करती  है  तो  उसमें  जरूर  कागनीजेंस  का

 प्रावधान  हो  ।  मैं  यहू  कहना  चाहुंगा  कि  जहां  शुगर  इण्डस्ट्रीज  है  वहां  भी  किसान  के  साथ  नाप-तौल

 में  धोखाधड़ी  होती  जब  वेहंग  सेन्टर  में  गन्ना  जाता  है  तो  एक-एक  गाड़ी  में  दस-दस  किलो  का

 फके  हो  जाता  ताप-तौल  करने  वाला  आदमी  बीस  क्विटल  गन्ना  किसी  किसान  के  नाम  से  पर्ची

 बनाकर  अपने  हक  में  कर  लेता  इस  तरह  से  पांच  सो  रुपया  एक  आदमी  वेइंग  सेन्टर  पर

 कमा  लेता  है  ।  बेसे  शुगर  मिल्पत  अपना  इन्तजाम  करती  है  जिससे  ऐसी  बात  न  हो  लेकिन  फिर

 100)  08  |
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 जनता  या  समाज  के  प्रति  कमिटमेंट  तथा  अनुशासन  हो  ।  यह  आदमी  वही  हो  सकता  है  जो  फौज

 में  रहा  हो  |  मैं  यह  सुन्नाव  देना  चाहता  हूं  कि  आप  ऐसा  प्रावधान  कीजिए  जो  आर्मी  आफिसर्स  हैं

 या  शार्ट  सवित  कमीशन  से  अए  हैं  उतको  इसमें  प्रषमिकता  दी

 इसके  आलावा  में  आपसे  एक  बात  और  कहना  आपने  सैक्शन  62  के  अन्दर  यह
 प्रावधात  किया  है  कि  चाहे  कोई  भी  कार्पोंरेशन  हो  अथवा  बौडी  हो  या  कोई  कम्पनी  इस

 एक्ट  के  तहत  रजिस्टर्ड  उसमें  आप  कितत  आदमी  को  सजा  जहां  कोई  बड़ा  अदारा  है  और

 वहां  किसी  ने  साहस  कर  भी  किसी  इस्सपेक्टर  ने  किसी  सरमायेदार  को  काबू  करने  के

 उसकी  धांधली  को  पकड़ने  के  हिम्मत  दिखला  भी  दी  तो  केस  उस  सरमायेदार  पर  नहीं  बनेगा  ।

 केस  उस  पर  बनेगा  जिसको  उसने  काम  करने  के  लिये  औधोराइज  किया  हुआ  मैं  आपको

 सैक्शन  62  पढ़कर  सुनाना  चाहता  हूं  और  उससे  साफ  झलकता  है  कि  आप  कभी  भी  किसी

 दार  जो  नाप-तौल  में  गड़बड़  करता  हेरा  फेरी  करता  गिरफ्तार  नहीं  करेंगे  और  न  कर

 सकते  जब  तक  कि  आप  इत  संक्‍्शत  में  संशोधन  नहीं  करते  सेक्शन  62  में  लिखा  हुआ  है  :

 इस  अधिनियम  के  अधीन  अपराध  करने  वाला  व्यक्ति  कम्पनी  है  तो  प्रत्येक

 ऐसे  व्यक्षि  जो  उस  अपराध  के  लिये  किए  जाने  के  समय  उस  कम्पनी  के  कारोबार  के

 संचालन  के  लिए  उस  कम्पनी  का  भार  साधक  और  उसके  प्रति  उत्तरदयी  थी  ओर  साथ

 ही  वह  कम्पनी  भी  ऐसे  अपराध  के  दोषी  समझे  जाएंगे  ओर  तदनुल्तार  अपने  विरुद्ध  कार्यवाही
 की  जाने  के  भागी  होंगे  ।''

 ]

 लेकिन  उप्तमें  जो  आपने  प्रोवीओ  दिया  उसमें  लिखा  हुआ  है  :

 इस  उपधारा  की  कोई  बात  किसी  ऐसे  व्यक्ति  को  किसी  दंड  का  भागी  नहीं

 बनाएगी  यदि  वह  यह  साबित  कर  देता  है  कि  अपराध  उसकी  जानकारी  के  बिना  किया

 गया  था  अथवा  उसने  ऐसे  अपराध  के  निवारण  के  लिये  सब  सम्पक्‌  तत्परता  बरती  थी  ।”

 ]

 हर  व्यक्तित  यह  मैनीपुलेट  कर  सकता  है  कि  उसने  तो  पूरी  कोशिश  को  थी  लेकिन  उसका

 नौकर  नाल।/यक  था  ओर  उसी  ने  सारी  गड़बड़  कर  इसलिए  मेरा  कोई  कसूर  नहीं  उसका

 नौकर  बेशक  5-6  महीने  के  लिये  या  साल  दो  साल  के  लिए  जेल  में  इससे  उपे  कोई  सारोकार

 नहीं  ।  इसके  अन्दर  आपको  हर  मह्दीने  रिपोर्ट  लेनी  होगी  कि  जिस  समय  किसी  आदमी  का  चालान

 उसके  एक  महीना  पहले  वह  कम्पनी  लिक्षकर  बताये  कि  हमने  इस  महीने  फला  आदमी  को

 इन्वार्ज  बनाया  यदि  बाद  में  कोई  चेंज  होती  तो  यह  उस  कम्पनी  की  जिम्मेदारी  हूं।नी

 99



 बार्ट  और  माव  मानक  विधेयक  29  1985

 जाहिए  कि  वह  लिख  र  सूचित  यदि  बिना  किसी  चेंज  के  वह  कोई  ऐसी  दलील  लेकर  आये  तो

 मैं  सोबता  हूं  कि  उन  लोगों  को  हम  इस  संबसन  के  तहत  रियायत  दे  रहे  हैं  भोर  उसको  छोड़  रहे  हैं  ।

 दूसरी  बात  में  संबसन  59  के  बारे  में  कहना  चाहता  इसमें  आपने  लिखा  है  कि  :

 ]

 कोई  इस  अधिनियम  के  किसी  ऐसे  उपबंध  का  उल्लंघन  करेगा  जिसके  उल्लंधन

 के  लिए  इस  अधिनियम  में  किसी  दंड  का  उपबंध  नहीं  किया  गया  उसे  जु्माने
 जो  दो  हजार  रुपये  तक  का  हो  दंडित  किया  जाएगा  ।

 ]

 यानी  इन  तीनों  सेक्शन्स  के  तहत  जो  पनिशमेंट  प्रैसक्राइब्ड  नहीं  वह  इस  सेक्शन  के  तहत
 मंत्री  जो  व्यापारी  हमारे  देश  के साथ  आज  के  युग  में  इस  तरह  की  अन्यायपूर्ण

 बातें  करते  जो  दूसरे  देशों  स ेमाल  सप्लाई  करने  का  समझौता  तो  करते  लेकिन  उनको

 बेट  माल  मेजते  बवालिटो  में  कमी  लाकर  माल  भेजते  वे  ही  आदमी  इस  संक्शन  के  तहत  था

 सकते  कतोंकि  दूसरा  कोई  संक्शन  उन  पर  लागू  नहीं  होता  ।  इसमें  कहीं  फोरेन  ट्रेंड  का  जिक्र

 नहीं  आया  है  ।  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  ऐसी  स्थिति  में  जहां  देश  की  इज्जत  का  सवाल  देश  की

 प्रैस्टिन  का  सवाल  देश  के  बढ़ते  हुए  ट्रेंड  को  धक्का  लगने  का  सबाल  उसमें  यदि  कोई  व्यापारी

 किसी  कोताही  करता  वहां  आपने  जो  रिपीट  करने  पर  5  साल  की  सजा  का  प्रावधान  रखा

 मैं  चाहता  हूं  कि  उससे  भी  ज्यादा  7  साल  की  सजा  कम  से  इस  एक्ट  के  उस  व्यापारी

 की  मिलती  चाहिये  जो  विदेशों  से  इकरार  करके  अन्डरवेट  यहां  से  सामान  भेजता  है  ओर  पकड़ा  जाता

 ऐसे  कई  मामले  हकोकत  में  यहां  हुए  हैं  जिनके  कारण  विदेशों  में  हमारा  नाम  बदनाम  हुआ

 इन  शब्दों  के  मैं  मंत्री  जी  स ेततकको  करूंगा  कि  वे  सारे  के  सारे  ढांचे  को  फिर  से

 देखेंगे  । इसके  अलावा  मैं  एक  और  बात  भी  कहना  चाहूंगा  ।  मंत्री  कई  जगह  आपने  भी

 देखा  होगा  कि  जब  हम  स्वेटर  के  लिए  ऊन  खरीदने  जाते  हूँ  तो  दुकानदार  पॉड  में  सौदा  करता  है
 और  आज  तक  यह्‌  प्रथा

 आपने  1956  में  नया  सिस्टम  इंट्रोड्यूज  1976  में  आप  एक्ट  लेकर  आए  और  यह

 इन्फोसं मेंट  एक्ट  लेकिन  उसका  सोदा  आज  भी  पॉंड  में  और  ओंस  में  होता  इसके  लिए  आपने

 जो  सजा  का  प्रावधान  किया  वह  कम  ऐसे  गरीब  आदमी  को  अनपढ़  सादमी  को  आज  भी

 पौंड  में  और  ऑंस  में  दा  दूसरे  जो  मंजरमेंट  उनमें  सामान  देते  वे  सबसे  बड़े  अपराधो

 इन  शब्दों  के  साथ  में  जहां  इस  एक्ट  का  स्वागत  करता  हैं  वहां  मंत्री  महोदय  से  ये  इल्तजा

 जरूर  करूंगा  कि  आने  वाले  समय  में  अगर  आप  इसका  सही  इनफोर्स मेंट  चाहते  हैं  तो  इसमें  ऐसा

 प्रावधान  कीजिए  ओर  लोगों  को  कुछ  लिटरेचर  सप्लाई  करें  या  गांवों  में  जाकर  रेडियो  या  टेलीविजन

 पर  इसको  ताकि  इसका  इन्फोर्समेंट  इफेक्टिव  हो  सके  ।
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 करो  रेजपद  दास  :  अध्यक्ष  मेरा  विचार  है  कि  इस  विषय  १२  यह  एक
 सर्वोत्तम  कानून  है  जो  महारानी  विक्टोरिया  के  समय  से  लेकर  अब  तक  इस  सदम  के  सामने  लाया

 गया  है  ।  अतः  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 वर्ष  1956  में  सरकार  ने  महसूस  किया  कि  देश  भर  में  बाट  ओर  माप  के  मानक  समान  हों
 ओर  पुरानी  प्रणाली  के  स्थान  पर  मोट्रिक  प्रणाली  का  उपयोग  हो  ।  उससे  पूर्व  देश  के  विभिम्न  भागों

 में  विभिन्‍न  प्रणालियां  जारी  अतः  मीट्रिक  प्रणाली  आरंभ  की  गई  ।  तत्पश्चात  बाणिज्य

 तथा  उद्योग  के  विस्तार  सरकार  ने  महसूस  किया  कि  इस  प्रणाली  में  ओर  सुधार  किया  अतः

 अन्तर्राष्ट्रीय  प्रणाली  के  अनुरूप  वर्ष  1976  में  इसमें  अतिरिक्त  सुधार  किया  1976  का

 अधिनियम  अच्छा  था  किन्तु  सरकार  अधिनियम  के  उपबंध  पूरे  देश  में  प्रवर्तन  नहीं  कर  सकी  क्योंकि

 अधिनियम  के  उपबंधों  के  प्रवतेन  करने  का  यह  काम  राज्यों  को  दिया  गया  केवल  छः  छोटे

 राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  जंसे  हिमाचल  मणिपुर  अ।दि  ।  अपने-अपने  राज्यों

 तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  कुछ  उपबंधों  का  प्रवतंत  कर  किन्तु  सभी  बड़े  राज्यों  क ेअधिनियम  के

 उवबंधों  के  प्रवृतेन  करने  फो  उपेक्षित  किया  ।  अतः  इसे  पूरे  देश  में  प्रभावशाली  नहीं  बनाया

 अब  इस  विधेयक  को  इस  अधिनियम  के  प्रवर्तन  करने  के  सम्बन्ध  में  कुछ  उपबंधों  सहित  इस  सदन  के

 सामने  लाया  गया  इसे  अब  समवर्ती  सूबी  में  रखा  गया  अतः  केन्द्रीय  सरकार  के  लिए  इस
 अधिनियम  के  उपबंधों  को  पूरे  देश  में  प्रवरतंन  करना  संभव  होगा  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  सहमत  हूं  कि

 इस  विधेयक  को  पारित  किया  जाए  और  मैं  इस  विधेपक  का  समर्थन  करता  हूं  जो  पूरे  देश  में  बाट

 तथा  माप  के  समान  मातक  की  मांग  किंतु  मुझे  इस  विधेयक  के  उपबंधों  को  प्रबतंव  करने

 में  कुछ  आशंका  है  क्यों कि भारत  एक  विशाल  देश  भारत  की  अथंव्यवश्या  का  80  प्रतिशत  क्षि
 पर  आधारित  है  और  केवल  20  प्रतिशत  ही  उद्योग  और  व्यापार  तथा  आन्तरिक  अथवा

 बाह्य  पर  आधारित  इस्त  प्रकार  के  मानक  केवल  तेजी  से  विकृ्षित  हो  रहे  व्यापार  तथा

 वाणिज्य  पर  लागू  होंगे  ।  यह  अन्‍्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  तथा  वाणिज्य  में  भी  लागू  हो  सकता  यह
 मानक  बाट  तथा  माप  इस  प्रकार  के  हैं  कि  यहू  अतेक  आधुनिकतम  उपकरणों  पर  निर्भर  करते

 इस  देश  में  किसी  सूक्क  उपकरण  का  प्रयोग  किया  जाता  है  ।  यह  अन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  में

 शाली  हो  सकता  है  ओर  इसे  उन  क्षेत्रों  में  प्रयोग  में  लाना  संभव  नहीं  है  जहाँ  की  अथंध्यवस्था  कृषि  पर

 निर्भर  है  और  वह  लगभग  पुरानी  प्रथा  का  ही  अनुसरण  कर  रही  तुला  को  न्याय  का  एक  प्रतीक

 या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ही चलता  रहा  |  अतः  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  सरकार  के  लिए  इसे  देश

 के  दूर-दराज  क्षत्रों  में  विशेषकर  ग्रामीण  क्षत्री  में  लागू  करता  सम्भव  है  ।

 यह  राज्यों  पर  भी  निमंर  है  कि  क्‍या  वे  इस  अधिनियम  के  उपबंधों  को  लागू  कर

 राज्यों  में  सदा  घन  का  अमाव  होता  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  इन  उपबस्धों  को  लागू  करना  कितु
 यह  उन  राज्यों  पर  भी  निर्भर  है  जिन्हें  वास्तव  मैं  इन्हें  लागू  करना  राज्यों  के  पास  इस  उह्दश्य
 के  लिए  उचित  संगठन  नहीं  है  ।  राज्य  पूरे  देश  में  ऐसे  विशाल  संगठन  की  स्थापना  नहीं  कर  सकते

 हैं  क्योंकि  उनके  पास  अधिक  राशि  नहीं  है  जिससे  वह  इस  प्रकार  के  संगठन  को  स्थापना  कर  सकते
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 _ _  हैं। अतः मैं

 अतः  मैं  यह  सुझाव  दूंगा  कि  केन्द्रीय  सरकार  राज्यों  को  राशि  उपलब्ध  करे  ताकि  वह  अपने  क्षेत्रों

 में  इन  संगठतों  की  स्थापना  कर  सकें  ।

 शी  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  वे  ऐसा  पंचायतों  के  माध्यम  से  कर  सकते  हैं  ।

 री  रेणुपद  दास  :  पंचायतों  के  पास  उतना  पैसा  नही  है  ।  दूसरे  को  एक  अच्छा  संगठन

 चाहिए  एसा  संगठन  प्रशिक्षित  कमंचारियों  पर  निर्भर  करता  केन्द्र  को  इन  उपबन्धों  को

 उचित  ढंग  से  लागू  करने  के  लिए  कमंचारियों  को  पर्याष्त  संख्या  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  दो  या  तोन
 '

 केन्द्र  स्थापित  करन  चाहिय  विशेषकर  मोट्रेक  अणाली  म  इन  को  लागू  करने  के  लिए  वेज्ञानिक

 उपकरणों  की  आवश्यकता  है  ।  शोर  प्रदुषण  प्रथवा  दूर-संवार  आवुत्त  तथा  ऐसी  अन्य  बातो  को  ही

 लीजिए  ।  इन्हे  अत्यन्त  आधुनिकतम  उपकरणो  द्वारा  मापा  जाना  केवल  श्रशिक्षत  व्यक्ति  एस

 भआाधुनिकतम  उपकरंणो  कां  प्रयोग  कर  सकत  है  ।  अतः  यह  अत्यन्त  आवश्यक  है  कि  इन  लोगों  को

 प्रशिक्षण  देने  के  एक  कनद्रोय  संस्थान  होना  चाहिए  ताकि  वह  इन  उपकरणों  का  प्रयोग  कर  सके  ।

 साथ  ही  यदि  सरकार  इन  उपबधों  को  समस्त  देश  में  लागू  करना  चाहती  है  तो  इसे  इन

 उपबन्धों  का  जनसंचार  माध्यमों  तथा  प्रेत  द्वारा  समस्त  देश  में  प्रचार  करना  है  यदि  सरकार  के  पास

 इस  विधेयक  के  उपबंधों  के  प्रचार  के  लिए  जिसे  अब  लागू  किया  जा  रहा  है  व्यापक  तंत्र  नहीं  तो

 इसका  अधिक  प्रभाव  नहीं  पड़ेंगा  ।  जब  तक  जनता  इन  उपबन्धों  के  संबंध  में  जागरूक  नहीं  है  तब

 तक  इन्हें  लागू  नहीं  किया  जा  सकता  इन  क्षेत्रों  में  इन्हें  लागू  करने  के  मामले  में  उन्हें  भी  भाग

 लेना  होगा  ।  लोगों  को  इसमे  सम्बद्ध  करना  चाहिए  ओर  ऐसा  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रयास  द्वारा

 ही  किया  जा  सकता  यदि  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  हैं  कि  यह  पूरे  देश  में  स्वतः  ही  लागू  हो
 तो  यह  केवल  उनकी  भ्रान्ति  यहू  इतनी  आसानी  से  नहीं  किया  जा  सकता  अतः

 उन्हें  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  को  लागू  करने  की  दिशा  में  अत्यन्त  प्रभावशाली  उपाय  करने

 इत  धाब्दों  के  साथ  में  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।  धन्यवाद  ।

 ओ  के०  एन०  प्रधान  :  सभापति  माननीय  मंत्री  जो  ने  जो  विधेयक  प्रस्तुत
 किया  मैं  उसका  समर्थन  और  स्वागत  करता  हूं  और  निश्चय  ही  यह  ऐसा  बिल  है  जिस  पर  किसी

 को  न  कोई  आपत्ति  हो  सकती  है  और  न  कोई  मतभेद  हो  सकता  इस  बिल  की  एक  विशेषता  यह

 है  कि  हमारे  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  जिन  उ््दं  श्यों  की  घोषणा  की  उनमें  भी  यह  बिल

 बहुत  मददगार  होने  वाला  है  ।  एक  तो  इससे  भ्रष्टाचार  को  हम  रोक  सकंगे  ओर  जो  कालेधन  की

 उत्पत्ति  होती  उन  पर  भी  हम  नियंत्रण  कर  सकेंगे  ।  अगर  सही  प्रणाली  हमने  अपनायी  तो  निश्चिय

 ही  प्रगति  की  जो  गति  उसको  हम  सुनिश्चित  कर  सकेंगे  ।
 ह

 अभी  तक  जितनी  भी  जांच  हुई  उनसे  यह  बात  बिल्कुत  सिद्ध  हुई  है  कि  हमारे  देश  में

 60  प्रतिशत  से  ज्यादा  गलत  मापों  और  बांटों  का  प्रयोग  होता  रहा  इस  देश  में  कम  से  कम

 2  हमार  करोड़  रुपया  काले  धन  के  रूप  में  केवल  इस  माध्यम  से  पैदा  होता  रहा  इसके  दो
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 आस्पेक्ट्स  एक  तो  गलत  बांटों  का  प्रयोग  करना  ।  ज॑सा  अभी  हमारे  सदस्यों  ने  बताया  कि  कई

 तरह  से  गलत  बाट  और  पैमाने  वह  इस्तेमाल  करते  देहातों  में  भाज  भी  कम  से  कम  हमारे  क्षेत्र  में

 जो  गरीब  मजदूर  और  खेतिहर  किसान  उनको  पाई  और  कोड़ा  की  शक्ल  में  अनाज  दिया  जाता  है
 जिससे  कि  उनको  वह  वस्तु  कम  मिलती

 आज  मीटर  के  साथ-साथ  फूट  का  इस्तेमाल  होता  किलो  के  साथ  छटांक

 इस्तेमाल  होते  हम  करेंती  में  चवन्नी  का  इस्तेमाल  करते  यह  दो  चीजों  को  जब  तक  नियंत्रण

 नहीं  करेंगे  तव  तक  सफलता  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  ।  इसी  प्रकार  इसको  पूरे  देश  में  एक  साथ  लागू
 करना  निश्विय  ही  इसमें  वित्तीय  भार  आने  वाला  है  और  यह  भी  हो  सकता  जसा  कि

 अभो  संकेत  भी  मिला  कि  कुछ  राज्य  यह  कह  सकते  हैं  कि  हम  यह  भार  उठाने  को  तंथार  नहीं  हैं  ।

 उप्रमें  अगर  हम  उन  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  देते  हैं  तो  बह  भी  न्‍्यायोचित  नहों  इसलियें

 यह  ज्यादा  अच्छा  हैं  कि  इस  पूरे  वित्तीय  भार  को  केन्द्र  सरकार  ही  वहन  करे  ।  इप्तमें  जो  सजाओं  का

 प्रावीजन  उनको  रोकने  में  जो  दंड  इसमें  सुझाये  गये  निश्चय  ही  वे  होने  इसमें  इस

 बात  की  आवश्यकता  है  कि  डिटरेंट  पनिशमेंट  हो  ।

 हमने  देखा  है  कि  मिलावट  के  कानून  को  लागू  करने  में  जह्ठां-जहां  अदालतों  ने  सजायें  दी

 जेल  में  लोगों  को  भेजा  वहाँ  पर  मिलावट  में  कमी  हुई  जहां-जहां  अदालतों  ने  नरमी

 दिवलाई  केयल  थोड़ा  बहुत  जुर्माना  किया  वहां  मिलावट  का  असर  नहीं  पड़ा  यह  इतनी

 बुरी  बीमारी  है  कि  मेरा  मत  है  कि  इसमें  भी  कम  से  कम  मंनसेरिया  को  शर्त  नहीं  रहनी  चाहिए  और

 इसको  रखने  की  आवश्यकता  भी  नटटों  जहां  पर  यह  घिद्ध  हो  कि  गलत  उसका  प्रयोग  किया

 गया  उसको  सजा  का  पात्र  बता  देना  चाहिए  |  यह  हमारे  कानून  में  प्राविजन  होना

 5.00  मे  प०

 महोदय  पीठासीन  हुए  |]

 इसी  प्रकार  से  एक  बात  और  माननीय  मंत्रीਂ  जी  के  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  कि  आपने

 फेरी  बालों  को  तो  छूट  दी  है  लेकिन  थे  छोटे-छोटे  छोटे-छोट  किसान  जब  अपना

 पन्द्रह  किलो  अनाज  ले  कर  जाते  हैं  ओर  अपना  वाट  लेकर  जाते  हैं  तो  वहां  पर  इंध।क्टर

 पचास  रुपया  उनसे  बसूल  कर  लेते  तो  इन  फंरी  वालों  के  साथ-साथ  ये  काछी  और  छोटे

 किसान  जो  हैं  इनको  भी  इससे  छूट  देनी  जैसा  मैंने  पहले  कहा  निश्चित  ही  यह  बिल  बहुत
 स्वागत  योग्य  है  और  मैं  पुनः  इसका  स्वागत  करते  हुए  यही  कहूंगा  कि  इसका  जितना  जरूदी  हो  सके

 प्रमाणीकरण  होना  चाहिए  ओर  प्रमाणीकरण  के  साथ-साथ  यह  भी  निश्चित  होना  च'हिए  कि  सही
 ढंग  से  इनका  उपयोग  वरना  आज  भी  हम  बड़ें-बढ़े  शहरों  में  देखते  आप  देख  लीजिए
 टैक्सी  थी  व्हीलर  हो  इनमें  हम  ने  मीटर  का  सिस्टम  कर  रखा  है  लेकिन  हम  देखत  हैं  कि  शायद

 ही  देश  के  किसी  भाग  में  इनका  मीटर  ठीक  चलता  हो  जबकि  मोहर  भी  लगाते  हैं  और  उनको

 प्रामाणिकता  भी  करते  यह  सब  कुछ  होता  है  ।  तो  इममें  यह  भी  देखने  की  आवश्यकता  है  कि  सही
 प्रमाणीकरण  के  साथ-साथ  प्रभावी  ढंग  से  इनका  पूरे  तरीके  से  उपयोग  हो  सके  ।
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 #  झीमती  बसब  राजेइवरी  उपाध्यक्ष  मैं  बाट  और  माप  मानक

 1984  का  हादिक  स्वागत  करती  हू  ।  विधेयक  का  समर्थन  करते  हुए  मैं  कुछ

 महस््वपूर्ण  बातों  की  ओर  संकेत  करना  चाहू  यह  एक  व्यापक  विधेयक  है  जैसा  कि  हमारे  माननीय

 मंत्री  महोदय  ने  विधेयक  को  पुरः:स्थापित  करते  हुए  कहा  है  |  मुझे  विश्वास  है  कि  यह  विधेयक  लोगों

 के  लिए  विशेषकर  कृषकों  तथा  ग्रामीण  जनता  के  लिए  एक  वरदान  होगा  ।  यद्यपि  अनेक  नियम  हैं
 फिर  भी  उन्हें  उचित  ढंग  से  लागू  नहों  किया  जा  रहा  वर्तमान  विधेयक  अत्यन्त  प्रशंसनीय

 है  आशा  है  कि  इस  कानून  के  लागू  होने  से  पूरे  देश  के  लोगों  को  लाभ

 कम  तोलने  की  प्रथा  हमारे  समाज  में  एक  बीमारी  की  तरह  फल  गई  ऐसा  हम  पेट्रोल
 तहखानों  बंकस  में  देखते  पेट्रोल  को  उचित  ढंग  से  मापा  नहीं  जाता  यूरिया  उचित  ढंग  से

 नहीं  तोला  जाता  खाद  तोलने  का  ढंग  भी  त्ूटिपूर्ण  कम  तोलने  का  यह  कारण  अन्त  में  सामान्य
 व्यक्ति  निर्धन  किसान  को  ही  जो  इस  देश  का  श्राधार  है  प्रभावित  करता  है  ।

 अधिकांशतया  खाद  रेलवे  बैगनों  द्वारा  ही  एक  स्थान  ही  दूसरे  स्थान  को  भेजी  जा  रही
 यहां  रेल  अधिकारी  व्यापारियों  के  साथ  सांठ-गांठ  करेंगे  और  खाद  चोरी  ही  खाद  के
 प्रत्येक  थेले  स ेकम  से  कम  5  किलोग्राम  खाद  निकाल  ली  जाएगी  ।  मेरी  इच्छा  है  कि  माननीय  मम्त्री
 गंभो  रता  से  इस  मामले  की  जांच  करें  ।  एक  बार  खाद  कर्नाटक  से  आंध्र  प्रदेश  रेल  द्वारा  भेजी

 बहां  देखा  गया  कि  प्रश्येक  थलि  का  वजन  5  किलोग्राम  कम  हसे  दोनों  राज्यों  के  नोटिस  में

 लाया  गया  था|  उस  मामले  में  उचित  कार्यवाही  नहीं  की  गई  वास्तव  में  उठाईगीरी  के  ऐसे
 मामलों  में  एक  बड़ा  गिरोह  सम्बद्ध  रेलवे  स्टेशनों  में  खाद  के  थेले  उतारे  जाते  वहां  से  थेलों

 का  खदान  किया  जाता  इन  दो  स्थानों  के बीच  खाद  की  चोरी  होती  है  ।  इस  प्रथा  को  नियंत्रित

 किया  जाना  चाहिए  ओर  इसे  पूरी  तरह  रोका  जाना  चाहिए  ।

 इस  कारण  के  अतिरिक्त  मिलावट  सारा  वातावरण  दृषित  करती  खाद्य

 मिट्टी  का  खाद्यानों  सभी  में  मिलावट  होती  यहां  तक  कि  ओषधियों  को  भी  नहीं  छोड़ा
 जाता  है  ।  बहुत  से  बच्चे  भी  जीवन-रक्षक  ओषधियों  में  मिलावट  के  छिकार  हुए  फीटमारक

 ओऔषधियों  में  भी  मिलावट  होती  मैं  मानयीय  मंत्री  महोदय  को  कम  तोल  तथा  मिलावट

 दोनों  समस्याओं  का  समाधान  करने  पर  जोर  देता  हूं  ।

 हमने  पूरे  देश  में  बाजारों  को  नियंत्रण  में  रखा  है|  किन्तु  मेरा  मूल  प्रश्न  यह  है  कि  यह
 नियन्त्रिण  बाजार  कहां  तक  उचित  ढंग  से  काय  कर  रहे  मेरे  चुनाव-क्षेत्र  में  करोड़ों  रुपयों  की

 कपास  का  उत्पादन  होता  जब  यह  बाजार  में  भेजा  जाता  है  तो  इसे  उचित  ढंग  से  नहीं  तोला

 जाता  है|  कभी-कभी  बाजारों  में  जब  कपास  खरोदी  जाती  है  इसे  बिलकुल  तोला  नहीं  जाता  है  ।

 कपास  की  मात्रा  का  मोटे  तौर  पर  अनुमान  लगाया  जाता  फिर  कपास  कुछ  महीनों  के  लिए

 बाजार  में  रखा  जाता  है  |  फिर  हम  देखते  हैं  कि  कपास  के  प्रत्येक  खंड  से  लगभग  10  से  20

 ७  कननड़  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 किलोग्राम  कपात  कम  होगी  ।  नियंत्रित  बाजारों  में  एजेंट  चोरी  करते  गोदामों  में  से  भी  खाद्यान्मों

 फो  चुराया  जाता  यहां  तक  कि  सीमेंट  के  मामले  में  भी  चोरी  होती  थेलों  में  से  सीमेंट

 चुराकर  उनमें  रेत  भरी  जाती  है|  इस  प्रकार  सीमेंट  के  मामले  में  भी  चोरी  होती  सरकारी

 भोदामों  में  से  भी  सीमेंट  चुराया  जाता  मैंने  सरकार  ध्यात  इस  बात  की  भोर  दिलाया  था

 किन्तु  उचित  कार्यवाही  नहीं  की  गन्ने  के  मामले  में  भी  इसी  प्रकार  की  धोखाधड़ी  बल  रही  है  ।

 गन्ने  से  लादे  हुए  बलगाड़ियां  तोल  ली  जाती  हैं  मौर  फिर  गाड़ो  का  बजन  घटाया

 जाता  किन्तु  यह  काय  उचित  ढंग  से  नहीं  किया  जाता  अनेक  दूसरे  मामलों  में  भी  बढ़

 पैमाने  पर  घोलाशड़ी  की  जा  रही  है|

 विभिन्‍न  राज्यों  में  विभिन्‍त  मापन  यूनिट  पुराने  यूनिटों  को  समाप्त  करते  समय  तथा

 नये  यूनिटों  को  लागू  करते  समय  यह  सरकार  का  क॒रतंग्यं  हे  कि  बहू  जनता  को  अग्रिम  सूचना

 उपभोक्ताओं  को  भी  उचित  रूप  में  सूचित  कित्रा  जाना  चाहिए  ।  बिशेषकर  सीधे-साधे  ग्रामीण  लोग

 हानिकर  स्थिति  में  पड़  जाएंगे  यदि  उन्हें  नये  माप  यूनिटों  के  लागू  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  उचित

 ढंग  से  सूचित  नहीं  किया  जाता  है  यदि  वह  नयी  प्रणाली  को  नहीं  अपनायेंगे  तो  उन्हें  विभिन्‍न  दण्ड

 झेलने  दण्ड  निर्धारित  करते  समय  विशेषकर  ग्रामीण  क्षंत्रों  में  हमें  काफ़ी  सतर्क  रहना

 चाहिए  ।  दण्ड  देते  समय  एक  समान  पद्षति  नहीं  अपनायी  जानी  चाहिए  ।  ग्रामीण  जनता  को  दण्ड

 में  छूट  और  राहत  दी  जानी  चाहिए  क्योंकि  वह  आधुनिक  प्रगति  से  पूर्ण ूप  से  परिचित  नहीं

 कुछ  दर-दराज  के  गांवों  में  लोग  पारम्परिक  यूनिटों  के  सम्बस्ध  में  अत्यम्त  सावधानी  बरतते

 बह  परिवर्तन  नहीं  चाहते  वह  भावुक  हैं  और  बह  अपनी  पारम्परिक  प्र  णाली  को  ही  अपनाये

 शखभा  चाहते  उनके  अपने  प्रयोग  के  उनके  अपने  खाद्यानों  को  तोलने  के  लिए  बह  बाट  भौर

 माप  के  पुराने  तरीकों  का  प्रयोग  करना  चाहते  हैं  ।  यदि  दण्ड  कठोरता  से  दिया  जाता  है  तो

 यह  इन  लोगों  के  लिए  बहुत  ही  कठित  होगा  ।

 चीनी  सीमेंट  कारखानों  आदि  में  चोरी  को  रोकने  के  लिए  सरकार  के  लिए  यह

 अत्यन्त  आवश्यक  है  कि  वह  कार्यकुशल  चौकसी  रखें  ।  इस  चोकसी  दल  को  भारतीय  ख्ाद्य

 नियंत्रित  पेट्रोल  पम्पों  आदि  पर  कड़ी  नजर  रखती  वह  गुप्त  रुप  में  कार्य  करने

 और  अपराधियों  का  पता  लगाने  के  योग्य  होने  चाहिए  ।  अन्त  में  हन  धोख्ेबाजों  को  बठोर  दण्ड  दिया

 जाना  चाहिए  अन्यथा  इस  देश  की  सामाम्य  जमता  को  धोखा  देने  को  इस  प्रक्रिया  का  कोई  अन्त

 नहीं  होगा  ।

 यह  विधेयक  जिसके  प्रशंसनीय  लक्ष्य  हैं  कंपनियों  पर  भी  लागू  होता  मुझे  आशा  है  कि

 हमारी  सरकार  इस  विधेयक  की  लागू  करते  समय  हमारे  निधंन  ग्रामीण  लोगों  का  विशेष

 ध्यान  रखेगी  ।  मैं  फिर  एक  बार  इस  विधेयक  की  सराहना  करतो  हूं  ओर  माननीय  मंत्री  को  बधाई

 देती  हूं  ।  मुझे  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए  में  क्लाप  को  धन्यवाद  देती  हूं  गौर  इन्हीं  शब्दों  के  साथ

 ही  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूँ  ।

 डा०  थी०  बेंकटंश  :  उपाध्यक्ष  हमारे  देश  ने  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी
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 तथा  वाणिज्य  के  क्षेत्र  में  तेजी  से  प्रगति  की  है  किन्तु  माप  विज्ञान  के  क्षंत्र  में  यह  पिछड़ा  हुआ  है  ।

 इस  विधेषक  के  विगत  इतिहास  को  देखने  से  पता  चलता  है  कि  वर्ष  1956  में  संसद  द्वारा  बाट  और

 माप  मानक  प्रधिनियम  पारित  किथा  गया  था  |  उस  समय  यह  विषय  राज्य  सूची  के  अन्तगंत

 बाद  में  मानकों  मैं  परिवर्तत  कर  दिया  गया  और  अन्तर्राष्ट्रीय  यूनिट  अपनाये  गये  1976  में  एक

 दूसरा  अधिनियम  पारित  किया  गया  जिसमें  बाट  और  माप  मानक  निर्धारित  किये  गये  थे  |  यह
 संशोधित  मीट्रिक  यूनिट  प्रणाली  उस  समय  तक  भी  इस  विषय  को  समवर्ती  सूचों  में  शामिल

 नहीं  किया  गया  1976  में  संविधान  संशोधन  किये  जाने  के  पश्चात्‌  इस  विषय  को

 समवर्ती  सूची  में  अन्तरित  कर  दिया  गया  उस  समय  से  इस  देश  में  बाट  और  माप  मानक  के

 प्रवतँन  के लिए  एक  समान  अधिनियम  की  आवश्यकता  महसूस  की  जाती  रही  इस  समय  इन

 बस्तुओं  के  निर्माण  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिये  कोई  कानून  नहीं  व्यापार  के  मामले  में  भी  हम
 उन्‍नत  देशों  के  उत्पादों  की  तुलना  में  निर्मित  वस्तुओं  में  स्वय॑  को  घाटे  में  पाते  हैं  ।  अपने  उद्योग  और

 वाणिज्य  में  हम  अन्तर्राष्ट्रीय  मानक  यूनिटों  का  कड़ाई  से  पालन  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 हमारे  देश  में  बेचारा  उत्पादनकर्त्ता  और  अनपढ़  किसान  गलत  बाट  और  माप  के  कारण

 तथा  गैर  मानक  बाट  और  माप  के  कारण  दोहरे  रूप  से  ठगे  ज  ते  जब  वह  बित्नी  करता  है  तो

 गलत  माप  के  कारण  उसे  कम  मूल्य  मिलता  है  ओर  जब  वह  खरीद  करता  है  तब  भी  वह  ठगा  जाता

 इस  प्रकार  वह  दोनों  तरफ  से  ठगा  जाता

 इस  विधेयक  का  कोई  विरोध  नहीं  किन्तु  मुद्दा  यह  है  कि  35  वर्ष  के  बाद  भी  इन

 अधिनियमों  को  देश  भर  में  कार्यान्वित  और  लागू  क्‍यों  नहीं  किया  गया  ।  इसका  कारण  है  कि  गांव

 की  80  प्रतिशत  आबादी  अशिक्षित  है|  गांवों  मे ंबाट  और  माप  की  म।नक  प्रणाली  के  लिए  निर्धन

 किसानों  को  तत्काल  शिक्षित  करने  की  आवश्यकता  दुर्भाग्यवश  सरकार  ने  इस  पर  जोर  नहीं
 दिया  ।  यदि  बाट  और  माप  की  मानक  प्रणाली  में  गांव  के  निर्धन  किसानों  को  शिक्षित  नहीं  किया

 तो  यह  कानून  भी  अपने  देश  के  किसी  भी  अन्य  कानून  के  समान  केवल  कागज  पर  लागू

 रहेंगे  ।

 90  प्रतिशत  खुदरा  सौदों  में  परम्परागत  तराजू  की  सहायता  लो  जाती  है  जिसमें  एक  लम्बी

 नली  के  साथ  दो  पलले  जुड़ें  होते  कदाचार  का  मुख्य  कारण  यह  है  ओर  यह  कदाचार  का  प्रतीक

 है  ।  दुर्भाग्यवश  हमारे  पूरे  देश  के  न्यायालयों  में  यह  प्रतीक  विद्यमान  है  ।

 सलत  बाट  ओर  माप  के  खतरे  की  जांच  करने  के  लिये  गठित  मंत्री  समिति  के  अनुसार
 10  प्रतिशत  बाट  ओर  माप  गलत  इससे  उपभोक्ताओं  को  भारी  हानि  होती  इसी  समिति  ने

 यह  भी  अनुमान  लगाया  था  कि  उपभोवता  को  एक  प्रतिशत  गलती  से  खुदरा  बिक्री  का  300  करोड़

 रुपया  का  बाधिक  नुकसान  होता  समिति  ने  यह  भी  बताया  कि  गलत  माप  से  राज्य  के  राजस्व

 को  बहुत  भारी  हानि  होती  है  ओर  समिति  का  अनुमान  था  कि  गलत  माप  बाट  के  कारण

 100  करोड़  रुपये  की  हानि  होती

 इस  कानूम  में  देख़ने  में  धषाता  है  कि  दण्ड  प्रावधान  बहुत  हल्के  हैं  ।  मेरा  सरकार  से
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 अनुरोध  है  कि  दण्ड  अधिक  कठोर  बनाया  कम  से  कम  वत्तंमान  दंड  दुगुना  कर  दिया  जाये  |
 माननीय  मंत्री  महोदय  से  दुढ़तापूवंक  अनुरोध  है  कि  अपने  देश  में  इस  कानून  को  प्रश्ावशालों  बनामे
 के  लिए  सहायक  तथा  समानान्तर  कार्यवाही  की  व्यवस्था  को  कम  मात्रा  के  बाट  तथा  गलत
 माप  रखते  वाले  व्यापारी  जनता  को  ठग  रहे  कम  तौलने  और  कम  मापने  की  मुख्य  बुराई  से  बढ़ी
 मात्रा  में  काला  धन  पैदा  हो  रहा  है  जिसका  हमारी  अथंव्यवस्था  पर  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़  रहा  है  ।

 यह  कम  से  कम  एक  उपचारोी  उपाय  तो  इन  कदाचारों  के  कारण  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  और
 अन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्रों  में  हमारा  सम्मान  गिरता  जा  रहा

 बाटों  ओर  मानकों  से  लिप्त  कदाचारों  के  कारण  अन्तर्राष्ट्रीय  संबंधों  ओर  अन्तर्राष्ट्रीय
 व्यापार  की  गिरतो  हुई  स्थिति  को  बचाने  के  लिए  यह  विधेयक  शत-प्रतिशत  प्रभावशाली  कार्य
 करेगा  ।

 दस  कानून  में  मुझे  एक  कमी  नजर  आती  अतिरिक्त  उत्तरदायित्व  राज्यों  में

 प्रवर्तन  तनन्‍्त्र  पर  डाला  जायेगा  ।  उचित  प्रवर्तत  के  लिए  अधिकाधिक  अधिकारी  और  कम  वारी

 नियुक्त  किये  प्रवर्तन  तन्त्र  के  मामले  में  वित्तीय  भार  राज्यों  को  वहन  करना  होगा  ।  इसलिए
 भारत  सरकार  से  मेरा  जोरदार  निवेदन  है  कि  वह  पुतिश्चित  करे  कि  राज्यों  को  अधिक  सहायता

 प्रदान  दी  जाए  ।  अन्यथा  इस  कानून  के  प्रवर्तत  में  राज्यों  की  वत्त  मान  आथिक  स्थिति  रुकावट  बन

 सकती

 मेरा  दूसरा  मुद्दा  यह  है  कि  नियन्त्रक  तथा  अन्य  करमंचारी  सदस्यों  की  नियुक्ति  करते  समय

 भारत  सरकार  को  यह  ध्यान  रखना  चाहिए  यह  उत्तरदायित्व  राज्यों  पर  डाला  जाये  ।  इसका  सशक्त

 प्रवतंन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  केन्द्र  क ेपास  एक  निगरानी  करने  वाली  एजन्सो  होनी  चाहिए  जैधा

 कि  श्रमिक  कानूनों  के  मामले  में  मुरुय  श्रम  आयुक्त  आदि

 धन्यवाद  ।

 शी  टोस्‍्बी  सिंह  :  उपाध्यक्ष  इस  विधेयक  का  समर्थन

 करते  हुए  मुझे  बड़ी  प्रसततता  यह  प्रसन्‍नता  की  बात  है  कि  यह  शानदार  शझत्र  अपने  जीवन  के

 विभिलन  क्षेत्रों  मे ंउपयोग  में  लाये  जाने  वाले  बाट  भौर  माप  के  नियन्त्रण  के  लिए  बहुत  ही  महत्वपूर्ण
 ओर  सुसंगत  उपाय  करने  के  साथ  सम्पन्न  हो  रहा  है  ।

 गलत  बाट  ओर  माप  के  कारण  अपने  जीवन  के  अधिकांश  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  संघर्ष

 बल  रहा  स्कूटरों  और  टेक्सियों  में  मीटर  भादि  इसके  कुछ  उदाहरण  हैं  ।  मुझे  नहीं  पता  कि  यह

 इस  विधेयक  में  शामिल  होगा  अथवा  नहीं  यात्री  विशेषकर  किसी  नगर  में  पहली  बार  आने  वाले

 पर्यटकों  को  सबसे  अधिक  परेशानी  उठानी  पड़ती  है  ।  टेक्सी  वालों  ओर  स्कूटर  वालों  का  अपने  मोटरों

 पर  अपना  नियन्त्रण  होता  है  और  अम्ततोगत्वा  मानवीय  दुर्भावना  ही  देखने  को  मिलती  वे  लोग

 मीटरों  में  हेरा-फेरी  करते  इतलिए  स्वाभाविक  है  कि  इत  मीटरों  पर  नियन्त्रण  रखने  का  बहुत

 ही  महत्त्यपूर्ण  कदम  है  विशेषकर  ऐसी  स्थिति  में  जब  कि  बम्बई  भोर  मद्रास  जंसे

 महानगरों  में  टेक्सियों  ओर  स्‍्कूटरों  की  भरमार
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 इस  विधेयक  के  सभी  उपबंधों  के  बारे  में  मैं  नहीं  कहना  यह  बहुत  अच्छा  विधेयक  है

 ओर  ढीक  प्रकार  से  प्राहपित  किया  गया

 मैं  यहां  कुछ  ही  बातों  का  उल्लेख  कहूंगा  ।  मैं  विशेषकर  खण्ड  34  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा
 जिममें  चलत  या  रीति  का  उल्लेख  किया  गया  है  जहां  व्यक्ति  एक  मुश्त  या  अनुमान  के

 आधार  पर  काय॑  करते  है  और  वस्तुओं  की  बिक्री  राशियों  स ेकेवल  अनुमान  के  आधार  पर  करते

 उदाहरण  के  तौर  पर  इस  देश  के  हमारे  क्षंत्र  उत्तरी-पूर्वी  क्षेत्रों  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  और

 ग्रामीण  क्षेत्रों  घन  की  बिक्री  संगबाई  नाम  के  एक  माप  से  की  जाती  जिसका  तात्पयं  एक  बड़ी  टोकरी

 से  जब  खरोदार  को  बताया  जाता  है  कि  घान  का  मूल्य  इतने  रुपये  प्रति  संगबाई  होगा  तब  कोई

 बात  तय  नहीं  की  जाती  है  क्योंकि  विफक्र  जो  घनी  होते  संगबाई  का  आकार

 निर्धारित  करते  एक  स्थानोय  परम्परा  के  अनुसार  कुछ  जिसे  उतोंग  कहा  जाता  है  के  भार

 को  एक  संगथाई  के  बराबर  माना  जाता  उदाहरण  स्वरूप  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  64  उत्तोंग

 बराबर  एक  संगवाई  ।  किन्तु  वास्तविक  माप  उतोंग  को  संख्या  कहों  भी  परिलक्षित  नहीं  होती  है
 ओर  उन्हें  कभी  भी  सही  नहीं  पाया  जा  सकता  है  जबकि  बिक्रता  का  हमेशा  दाबा  रहता  है  कि

 डलोंगों  की  संख्या  सही  तदनुरूप  उत्तोग  छोटा  कर  दिया  जाता  इस  प्रकार  अनेक

 विशेषकर  धान  तथा  अन्य  वस्तुओं  ज॑ंसी  फसलों  की  बिक्री  का  मुख्य  सिद्धांत  अनुमान  पर  आधारित

 है  ।  इसलिए  ऐसे  मामलों  जब  तक  कि  राज्य  सरकारें  कानून  के  उपबंधों  का  बहुत  ही  दृढ़तापूर्वक
 नियन्त्रण  रखने  तथा  प्रवतंन  करने  में  रुचि  नहीं  मेरे  विचार  स ेतब  तक  कोई  भी  अच्छे  कानून
 का  कोई  ज्ञाभ  नहीं  हो  सकता  है  ।

 राशि  वस्तुओं  की  बिक्री  के  संबंध  में  खण्ड  35  में  उल्लेख  किया  गया  इस  खण्ड  में

 कहा  गया  है  :--

 कित्ती  वस्तु  का  राशियों  से  विक्रय  किया  जाता  है  वहां  प्रत्येक  राशि  में
 अन्तविष्ट  बस्तुओं  के  लगभग  नाप  या  संस्या  को  बिक्रता  या  उसके  अभिकर्सा

 यदि  कोई  हो  या  तो  उच्चरित  शब्द  द्वारा  या  प्रत्येक  राशि  पर  लगाई  गई  लिखित  सूच
 द्वारा  सुस्पष्टतः  घोषित  किया  जायगा  ।””

 इसके  बाद  यह  उपबंध  है  :

 ऐसी  राशि  को  दक्मा  में  जिसकी  कौमत  जहां  ऐसी  राशि  में  अन्तविष्ट  वस्तु  की

 कुल  को  मत  दो  रुपये  से  अधिक  नहीं  है  ऐसी  कोई  घोषणा  आवश्यक  नहीं  होगी  ।”

 यह  ठीक  इसके  अतिरिक्त  खण्ड  35  के  उपखंड  (2)  में  कहा  गया  है  :--

 राशि  से  विक्रय  की  गई  किसी  वस्तु  के  तोलने  नापने  या  गिलती  पर  यह  पाया

 जाता  है  कि  ऐसी  नाप  या  गिनती  द्वारा  अवधारित  संदया  विक्केता  या
 उसके  अभिकर्ता  द्वारा  घोषित  लगभग  नाप  संख्या  से  कम  है  तथा  ऐसी  कमी  ऐसी
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 घोषित  तोल  या  नाप  या  संख्या  से  पांच  प्रतिशत  से  अधिक  है  तो  विक्रता  के  बारे  में  यह
 समझ ।  जायेगा  कि  उसने  मिथ्या  बाट  या  माप  का  प्रयोग  किया  है  ।”

 यहां  जबकि  यह  विशेष  खंड  35  खंड  52  से  संबद्ध  है  जिसमें  दंड  को  व्यवस्था  की  गई

 यह  अत्यन्त  निष्फल  है  |  हसलिए  माननोय  मंत्री  महोदय  से  मेरा  सुझाव  है  कि  बहु  इस  पर  विचार
 करें  |  यहां  यह  पाठ  है--“खंड  35  के  उपबंधों  का  पालन  किये  बिना  जो  कोई  भी  वस्तु  का  राक्षियों
 से  विक्रय  करता  खण्ड  35  में  केवल  लगभग  घोषणा  का  प्रावधान  इसलिए  उस  खंड  के
 अन्तगंत  किसी  भी  अपराधी  को  कोई  भी  न्यायाधीश  किसी  भी  न्यायालय  में  दंड  नहीं  दे  सकेगा
 क्योंकि  इस  खंड  में  लगभग  संख्या  अथवा  लगभग  तोल  का  उल्लेब्  किया  गया

 श्री  राव  वोरेना  सिह  :  इसमें  5  प्रतिशत  की  छूट  का  प्रावधान

 झो  एन०  टोस्बी  सिह  :  मैं  आपको  बात  से  सहमत  हूं  ।  इस  खंड  के  अन्तर्गत  जो  का
 उल्लेख  किया  गया  उससे  कोई  भी  अपराधी  आसानी  से  बच  सकता  किसी  अच्छे  कामन  को

 कार्यान्वित  करने  के  लिए  अच्छे  अमिकरण  की  आवश्यकता  पड़ती  है  ।

 1966  में  बने  बाट  ओर  माप  मानक  अधिनियम  के  बाद  से  अब  तक  किसी  भी  राज्य  धरकार

 ने  इस  कानून  को  गंभी  रतापूर्वंक  लागू  नहीं  किया  इस  बात  का  उल्लेश्व  मंत्री  महोदय  ने  अपने

 आरम्भिक  भाषण  में  स्वयं  किया  क्या  वह  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  वह  ऐसे  क्या  उपाय

 करेंगे  जिससे  कि  राज्य  सरकारें  इस  अधिनियम  के  उपबंधों  को  सत्पनिष्ठा  पूर्वक  ओर  गंभीरतापूर्वक
 कार्यान्वित  करें  ।  बड़े-बड़े  व्यापारोगण  हमारी  जनता  के  दलित  वर्गो  को  निर्धनता  और

 भसुविधाओं  से  लाभ  उठा  रहे  यह  बात  न  केवल  दलित  वर्ग  के  लोगों  पर  हो  लागू  होती  है  अपितु
 सभो  खरीदवारों  पर  भी  लागू  होती  है  क्‍योंकि  बुद्धिमन  ओर  सुविश  होने  के  बावजूद  हर  श्रीददार

 के  पास  सत्य  का  अभाव  होता  राज्य  सरकारों  के  पास  एक  पूर्णतः  प्रमाणित  तन्त्र  होना  चाहिए
 जिससे  कि  सामान्य  नागरिक  चाहे  वह  गरीब  हो  अथवा  अमीर  ओर  भाहे  एक  व्यस्त  धनी

 व्यक्ति  रक्षा  गलत  माप  और  बाट  से  की  जा  सके  जिनका  झगड़ा  जीवन  के  सभो  महत्वपूर्ण  क्षंत्रों

 में  देश  भर  में  चल  रहा  है  ।

 करी  रामाश्य  प्रसाद  सिह  :  उपाध्यक्ष  इस  बिश्  का  मैं  स्वागत  करता

 हूं  ।  हमारे  देश  में  5-7  तरह  के  भिन्न-भिन्न  वाट  ओर  माप  रहे  इनके  माध्यम  से  लोगों  का

 बोहरा  शोषण  होता  है  ।  एक  शोषण  तो  तब  होता  है  जब  सामान  बेचते  दूसरा  शोषण  तब  होता

 जब  सामान  बेचकर  हुम  अपने  लिए  नमक  आवि  सामान  खरीदते  इस  तरह  से  दोहरा  शोषण

 इमके  माध्यम  से  देश  में  होता  है  ।

 मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  कासून  आप  बना  रहे  हैं  कया  यह  व्यापारी

 बर्ग  पर  ही  लागू  होगा  या  गांव  के  किसानों  पर  भी  सागू  होगा  जो  कि  अ्तिदिन  गांव  के  मजदूरों  का

 बाट  के  जरिये  से  शोषण  करते  हैं  ?  इसकी  सफाई  आपको  देनी  जब  यह  कानूत्त  बन  रहा  है  तो
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 सभी  पर  लागू  होता  चाहिए  ।  राज्यों  में  इनके  बारे  में  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  दाता  इसके  लिए
 आपको  एक  व्यवस्था  बनानी  चाहिए  जिससे  कि  राज्यों  में  इनके  माध्यम  से  शोषण  करने  वालों  को

 भी  धर  पकड़  हो  सके  ।

 हमारे  क्षेत्र  में  एक  आन्दोलन  चल  रहा  है  कि  पुराने  बाट  वापस  करो  और  नये  बाट  लागू
 करो  ।  आपको  यह  बताना  चाहिए  कि  यह  गांवों  में  लागू  होगा  या  नहीं  ।  हम  भागलपुर  गये  ।  वहां

 एक  बोसी  प्रखण्ड  वहां  पर  बाजार  लगता  उत्  बाजार  में  दुकानदार  लोग  लकड़ी  का  बना

 बाट  इस्तेमाल  करते  उन  दुकानदारों  से  गरीब  लोग  गेहूं  आदि  खरीदते  वे  उसी

 लकड़ी  के  बाट  से  तोल  कर  देते  इस  तरह  से  उन  गरीबों  का  शोषण  होता  है  ।  इस  चीज  को

 आपको  दूर  करना

 आपकी  एफ०  सी०  आई०  इतनी  बड़ी  संस्था  उसके  चीनी  के  गोदाम  वहां  के  लोग

 उन  चीनी  के  बोरों  में  दो किलो  चीनी  निकाल  लेते  उत्तके  बाद  द्ोल  सेलर  हर  बोरे  में  से  तीन

 किलो  चीनी  निकाल  लेता  है  ।  इस  तरह  से  हर  बोरे  में  पांच  किलो  चीनी  कम  हो  जाती  मैंने

 देखा  है  कि  चन्द  दिनों  में  ही होल  सेलर  लबपति  हो  जाता  एक  होल  सेलर  को  एक  महीने  में

 सात  सौ  बोरे  चीनी  मिलती  है  ।  आप  हिसाब  लगाइये  की  इन  सात  सो  बोरों  में  से  प्रति  मास  कितनी

 सीनी  मिकल  जाती  ऐसी  स्थिति  में  इतकी  धरपकड़  जब  तक  नहीं  कानून  बनाने  से  कोई

 लाभ  होने  वाला  नहीं  है  ।  हमारे  यहां  सीमेंट  से  मिलती-जुलती  एक  मिट्टी  होतो  जिसको  सीमेंट

 की  बोरी  में  भरकर  सीमेंट  के  रेट  पर  बेचा  जाता  लोग  उससे  मकान  बनाते  हैं  और  मकान

 धघराशायी  होने  पर  परिवारों  का  विनाश  हो  जाता  इस  तरह  से  राष्ट्र  द्रोही  लोग  इस  तरह  से

 काम  कर  रहें  आपने  यह  अच्छा  कदम  उठाया  लेकिन  यह  व्यवहार  में  उत्तरना  तभी

 इस  कदम  को  सराहनीय  कहा  जाएगा  ।  आपको  यह  भी  बताना  होगा  कि  देहाती  क्षेत्र  में  यह  लागू
 करेंगे  या  नहीं  भर  जो  ममदूरों  का  शोषण  हो  रहा  है  और  हमारे  यहां  जो  आंदोलन  चल  रहा
 उसके  बारे  में  आपको  बताना  होगा  ।

 ]

 शी  गिरधारो  लाल  डोगरा  :  यह  एक  स्वत:पूर्ण  विधेयक  नहीं  है  और

 मानक  अधिनियम  को  परिभाषाएं  विधेयक  के  अंग  बनाये  गए  जब  हम  यह  देखते

 हैं  कि  यह  विधेषक  स्वतः  पूर्ण  नहीं  है  जिसे  सदन  द्वारा  सामने  लाया  गया  हम  यह  भी  महसूस
 करते  हैं  कि  दस  अधिनियम  को  सभी  राज्यों  में  लागू  करने  में  एक  प्रकार  की  सर्वंसम्मति  होनी

 चाहिए  ।  किन्‍्तु  यहां  हम  देखते  हैं  कि विभिन्‍न  राज्यों  को  इसे  लागू  करने  अथवा  न  करने  का  विकल्प

 और  उन्हें  इसे  पूरे  राज्य  में  अथवा  इसके  किसी  भाग  में  लागू  करने  का  विकल्य  भी  किया  गया  है

 इसे  केवल  किसी  उद्योग  अथवा  किसी  उद्योग  के  भाग  के  मामले  में  लागू  करने  का  विकल्प  भी  दिया

 शया  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  ऐसा  क्‍यों  किया  गया  इस  कानून  की  क्‍या  आवश्यकता  थी  ।

 प्रत्येक  विधेयक  में  उहं  श्यो ंभौर  कारणों  का  विवरण  होता  था  ताकि  सदस्य  यह
 जान  सकें  कि  विधेयक  को  क्‍यों  लाया  जा  रहा  किन्तु  दुर्भागयवश  यह  विधेयक  राज्य  सभा  में
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 वि  RNR  पहले ही पारित किया जा चुका है, यही कारण है कि इसमें “उह्दे श्यों और कारणों  का  विययक

 पहले  ही  पारित  किया  जा  चुका  यही  कारण  है  कि  इसमें  और  कारणों  का  विवरणਂ
 नहीं  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  इस  सदन  को  उद्द  श्यों  ौर  कारणों  के  विवरण  का  अध्ययन  का  अवसर
 क्यों  नहीं  दिया  गया  ।

 हम  सभी  जानते  हैं  कि  हमारा  देश  ऐसा  है  जहां  लोगों  के  जीवन  का  मुह्य  आधार

 कृषि  दूर  दराज  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोग  कृषि  में  लगे  हुए  हैं  और  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लोग  पुराने  ढंग  से

 रहते  उन  भागों  में  रहने  वाले  लोगों  ने  अधिकतर  क्षि  मृमि  का  उत्तराधिकार  प्राप्त  किया  है
 और  यह  अपनी  भमि  मापने  की  बतंमान  माप  प्रणाली  नहीं  जानते  अतः  के  हिसाव
 से  भी  वढ़  यह  नहीं  जानते  हैं  कि  इन्हें  किलोग्राम  में  केसे  बदल  दिया  जासकता  अधिकतर
 लोगों  को  यह  बात  समझ  में  नहीं  आती  कि  दूरी  किलोमीटरों  में  मापी  जाती  है  वह  अभी  मीलों  और
 फरलांगों  कौ  बात  करते  वह  यह  जानते  कि  मौलों  को  किलोमीटरों  में  कैसे  बदल  दिया
 जा  सकता  हम  माप  प्रणाली  तथा  अन्य  प्रक्रियाओं  को  बदलने  के  अत्यन्त  हरुछुक  हमते  ऐसा
 इसलिए  किया  है  क्योंकि  कछ  प्रगतिशाली  देशों  के  पास  मापने  की  यह  प्रणालियां  मेरा  विचार

 है  कि  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  हम  किलोग्राप  तथा  किलोमीटर  की  दशयिक  प्रणाली  अपना  कितु
 अब  हमने  दशनिक  प्रणाली  अपनायी  हम  वर्तमान  कानून  से  संतुष्ट  कितु  हम  पूरे  देश  के

 लिए  इस  विधेयक  को  सामने  ला  रहे  मैं  नहीं  जानता  कि  राज्यों  को  इसे  अपनाने  अथवा  ने
 अपनाने  का  विकल्प  दिया  गया  है  |  मैं  इस  मुह  को  समझने  में  असमर्थ  ।  यदि  कोई  खंढ़  9,
 दराज  के  और  24  का  अध्ययन  करे  वह  यह  महसूस  करेगा  कि  विशेषकर  गांवों  तथा  अन्य
 दराज  के  क्षेत्रों  में  लोगों  को कितनी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ेगा  ।  यदि  माप  यन्त्र  में  खराबी

 होती  है  अथवा  तोलने  का  तराजू  दूट  जाता  है  तो  यह  संबन्धित  व्यक्तितयों  द्वारा  स्थानीय  तौर  पर
 ठीक  नहीं  किया  जा"सकता  केवल  लाइसेंसधारी  ही  माप  यन्त्र  तथा  बाट  टीक  कर  सकता

 यदि  कोई  बाट  अथवा  माप  कट  जाता  है  अथवा  टूट  जाता  है  तो  आप  केवल  एक  लाइसेंस  से
 इसे  ठीक  नहीं  करवा  सकते  हैं  आप  लोगों  की  कठिनाइयों  का  अनुमान  लगा  सकते

 मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में  उन्हें  इसके  लिए  500  अथवा  600  किलोमीटर  यात्रा  करनी  पढ़े  |  मेरी  समझ
 में  नहीं  आता  कि  इससे  क्या  मित्रेणा  ?  कितु  इस  उपाय  के  पीछे  भी  कोई  कारण  होना  यह
 देश  के  उन  भागों  में  लाभदारक  हो  सकता  हैं  जो  अत्यन्त  ओद्योगिकी  अथवा  व्यापार  तथा  वाणिज्य
 में  अधिक  आगे  कितु  यदि  हम  उनके  लिए  अलग  से  कानून  बनाएंगे  तो  वह  अलग  बात  कितु
 जब  हम  पूरे  देश  के  लिए  कानून  बनाते  हैं  तो  हमें  लोगों  की  उस  बृहद्‌  संद्या  का  भी  ध्यान  रखना  है  जो

 दूर-दराज  तथा  पिछड़  क्षंत्रों  में  रहते  जेसा  विभिन्‍न  वबक्ताओं  ने  उल्लेख  किया  है  यदि  कोई
 ठ्यक्ति  गन्ने  के  लिए  तराजू  में  गड़बड़  करता  तो  इसमें  कोई  कुछ  नहीं  कर  सकता  इस  उपाय
 के  अन्तर्गत  निरीक्षकों  तथा  अधिकारियों

 के
 जो  पद  बनाये  जाने  वाले  वास्तव  में  वह  पहले  से  ही

 कार्य  कर  रहे  कभी  कभार  ही  जाते  वह  इन  लोगों  से  मासिक  पारिश्रमिक  निर्धारित  करते  हूँ
 जो  माप  तौल  के  संबंध  में  समी  प्रकार  की  अनियमिततायें  बरतते  वास्तव  में  इस  विधेयक  के
 पारित  किए  जाने  के  पश्चात्‌  काले  घम  की  अधिक  उत्पत्ति  होगी  |  ब्यक्ति  जितना  सीधा-साधा  होगा
 उतना  ही  उसे  दबाकर  काम  लिया  जाएगा  ।  मेरे  मन  में  यह  आशंका  है  ओर  मैंने  यह  माननीय

 मंत्री



 बाट  और  माप  मानक  विधेयक  29  1985
 +तततीली  न क्ष्योंकि

 महोदय  के  सामने  रखी  ।  कितु  मुझे  आशा  है  कि  उन्होंने  इस  संबंध  में  विचार  किया  होगा  क्योंकि

 उनका  ग्रामीण  क्षेत्र  तथा  कृषक  समुदाय  से  इतना  ही  सम्बन्ध  है  जितना  मुझसे  है  ।

 यह  ठीक  है  कि  उपाय  शीघ्र  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  है  और  मेरे  विचार  में  यह  राज्यों  को

 सौंपा  गया  है  और  मेरे  विचार  में  कुछ  ही  राज्य  ऐसे  हैं  जो  हसे  लाग्‌  करेंगे  ।  मेरा  विचार  है  कि

 इन  परिस्थितियों  में  अधिक  राज्य  ऐसा  करने  में  समर्थ  नहीं  होंगे  क्योंकि  इससे  सीधे-साथे  लोगों  का

 भयादोहन  होगा  ।

 इस  विधेयक  के  खण्ड  63  से  66  बहुत  ही  भच्छ  छण्ड  हें  क्योंकि  हम  खण्डों  द्वारा  अन्य

 काननों  के  अनेक  कठोर  खण्ड  इसमें  स ेअलग  किए  गए  अपराधों  को  छिपाने  की  भी  व्यवस्था

 है  ।  यह  बहुत  अच्छे  कितु  जैसा  मैंने  मुझे  आशंका  है  कि  लोगों  को  अधिक  कठिनाइयां

 थी  चिन्ता  सोहन  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपका  आभारी  हूं  कि  आपने  मुझे  इस

 विधेयक  पर  चर्चा  में  भाग  लेने  का  अवसर  दिया  ।

 जब  मैं  पीछे  की  ओर  नजर  डालता  हूं  तो  मैं  यह  देखता  हूं  कि इस  उपाय  का  बार

 1955  फिर  1976  में  ओर  अब  अर्थात्‌  तीसरी  बार  संशोधन  हो  रहा  है  ।  मुझे  इस  बात  की
 प्रसन्‍नता  है  कि  उन  सभी  पूर्व  संशोधनों  में  इस  विधेयक  द्वारा  सामान्य  व्यक्ति  तथा  कथकों  का

 सन्तुलित  ढंग  से  ध्यान  रखा  गया  मुझे  इस  बात  की  प्राशंका  है  कि  सामान्य  लोग  गाँव  के  कवि
 मजदूर  तथा  अन्य  गरीब  लोगों  को  माप  तोल  के  संबंध  में  ब्यापरियों  द्वारा  काफी  धोखा  दिया

 जाएगा  ।

 जब  इस  विधान  के  लागू  करते  का  प्रएन  उठता  है  तो  प्रत्येक  व्यक्ति  यह  कहेगा  कि  हमें  मानव
 शक्ति  का  अभाव  है  ओर  हमें  अनेक  वित्तीय  कठिनाइयां  हैं  ।  ये  सभी  वित्तीय  कठिनाइयां  उसी  स्थिति
 में  दूर  होंगी  जब  हम  अपनी  समस्त  अर्थव्यवस्था  का  सुधार  यदि  हम  गम्भीरता  से  कार्य  करना
 आरम्भ  करेंगे  तो  हम  अपनी  अर्थव्यवस्था  का  सुधार  कर  सकेंगे  हमें  अपने  प्रिय  श्री  एन०  टी०

 रामा  राव  से  सीखना  जो  निरंतर  इस  दिशा  में  कार्य  कर  रहे  प्रत्येक  व्यक्ति  को  उनसे
 शिक्षा  लेनी  केवल  उसी  स्थिति  में  हम  अपनी  अथेंव्यवस्था  में  सुधार  कर  सकते  हैं  ।

 मुझे  नहीं  मालूम  कि  देश  में  कौन-सा  नेता  वह  कार्य  करता  है  जो  हमारे  मुख्य  हमारे
 प्रिय  नेता  श्री  एन०  टी०  रामा  राव  कर  रहे  उनका  हम  अभिवादन  करते  हूँ  ।

 अब  बाट  ओर  माप  विधेयक  की  ओर  बाते  हुए  स्वतन्त्रता  के  38  वर्ष  पश्चात्‌  भी  हमारे
 ग्रामीण  लोग  अभी  भी  मानक  बाट  के  स्थान  पर  ईंट  के  छोटे  टुकड़ों  तथा  पत्थरों  का  प्रयोग  करते

 कभी-कभी  वह  मापने  के  लिए  बांह  की  लम्बाई  का  भी  प्रथोग  करते  हूं  ।

 कृषकों  के  सम्बन्ध  हम  उन्हें  उवंरक  कीटनाशक  दवाइयों  तथा  अन्य  वस्तुएं  देते

 उन्हें  पूरी  मात्रा  में  चीजें  नहीं  मिलती  हैं  ओर  कभी-कभी  इनमें  मिलावट  भी  होती  इस
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 अधिकतर  हमारे  गरीब  किसानों  को  घोखा  दिया  जाता  यदि  आप  किसी  पेट्रोल  पंप  पर
 चले  जाएंगे  तो एक  लीटर  डीजल  के  स्थान  पर  आपको  केवल  100  मि०ली०  मिलेंगे  ।  वह  उसमें  भी
 मिलावट  करते  इस  प्रकार  की  प्रथा  आजकल  चल  रही  है  ।  मैं  नहीं  जानता  उनको  कौन-सा
 नियम  बचा  सकता  है  ।

 जीवन  रक्षक  ओषधियों  भी  चर्चा  करते  हुए  मैं  हृदय  ओषधियों  को  एक  मिसाल  देता  हूं  ।

 हृदय  रोगियों  को  नमक  एक  ओऔषधि  दी  जाती  है  और  एक  डाक्टर  डिगोकक्‍्सीन  के

 0'02  मिलोग्राम  देता  किन्तु  कोई  भी  उचित  मात्रा  नहीं  देता  लोग  कभी  अधिक  भौर  कभी

 कम  मात्रा  में  देते  हैं  जिसके  परिणाम  स्वरूप  बेचारे  रोगियों  को  कष्ट  उठाना  पड़ता  जो  लोग

 बड़े  अस्पतालों  में  जाने  में  सम  हैं  उन्हें  उचित  चोज  मिल  किन्तु  सामान्य  लोगों  की  देखभाल

 नहीं  होती  अब  मैं  रक्त  चाप  यन्त्र  की  बात  करता  हूं  ।  इनमें  से  अनेक  उपकरण  सही  पाठ्यांक
 दर्शाने  के  बदले  300/150  दिखाते  हूँ  ।  थर्मामीटरों  का  भी  यही  हाल  है  जो  200"  एफ०  भी  दिखाते

 यह  हमारे  देश  में  एक  दुखद  स्थिति  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  कौन-सा  विधेयक  अथवा  कोन-्सा

 कानून  हमें  इन  सब  चीजों  से  बचा  सकता

 राव  बीरेशा  सिंह  :  स्वतः  यही  विधेयक  |

 भरी  जिग्ता  भोहन  :  केवल  ईश्वर  इन  सब  बातों  से  बचा  सकता  है  |  मेरा  विचार  है  कि  वह
 सभी  विधेयक  आपको  नहीं  बचा  सकते  सामान्य  व्यक्ति  की  बात  करते  हुए  एक  शामास्य  व्यक्ति

 कृषि  खेत  में  चला  जाता  है  और  प्रति  दिन  पांच  रुपए  कमाता  पह  पंसे  लेकर  वह  थाजार  चावल

 और  दाल  खरीदने  जाता  एक  किलो  चावल  के  स्थान  पर  बह  900  व्राम  लेता  है  ओर  200  प्राम

 दाल  के  स्थान  पर  उसे  केवल  150  प्राम  दास  मिलतो  है  ।  इध  प्रकार  इन  लेतो  मजदूरों  को  धोखा  दिया

 जाता  मैं  हैरान  हूं  कि कौन-सा  कानून  इन  लोगों  को  बचा  सकता  है  ।  मैं  जानता  हूं  कि  आपका

 इरादा  सामान्य  व्यक्ति  तथा  व्यापारी  को  भी  बचाना  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  आपने  यह  कानूस  लागू

 किए  हैं  ।  किन्तु  वास्तव  में  जब  आप  इन  सभी  बातों  की  पूरी  तरह  जांच  करेंगे  तो  कोई  भी  विधेयक

 और  कोई  भी  कानून  नहीं  बचा  सकता  इसको  शामिल  करते  हुए  इन  सियमों  का  पहले  भी  तीन

 बार  संशोधनहुआ  है  ।  लेकिन  इससे  केवल  माप-तोल  निरीक्षक  को  ही  सहायता  मिल  रही  है  ओर  बह

 पूरे  अधिकार  से  दण्ड  देते  हुए  वह  प्रति  महीने  20000  रुपए  और  30,000  रुपये  से  अधिक  कमा

 सकता  मैं  निश्चित्‌  रूप  से  कह  सकता  हूं  |  कि  कोई  भी  सदस्य  यहां  इतना  नहीं  कमा  सकता

 अतः  इन  सभी  तरीकों  पर  रोक  लगाने  के  लिए  विधेयक  होना

 अन्त  में  मैं  यह  सुझाव  दूंगा  कि  प्रत्येक  ब्यक्ति  के  लिए  नैतिक  शिक्षा  होनी  चाहिए  ।  हमें

 कुछ  वत्त  खित्रों  का  निर्माण  करना  चाहिए  ।  मैं  यह  भी  कहना  चाहूगा  कि  किसी  प्रकार  का  उपभोक्ता

 संरक्षण  आन्दोलन  होना  चाहिए  ।  हम  यह  वृत्त-चित्र  सिनेमा  थियेटरों  में  दिल्या  सकते  हैं  जहां  प्रत्येक

 व्यक्ति  फिल्‍म  देखने  जाता  है  ।  इस  प्रकार  लोग  कुछ  चीजें  देख  और  जान  भी  सकते  सरकार

 को  इस  पहल  को  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।  हमें  इस  प्रकार  विध्यक  प्रस्तुत  करने  तथा  उन्हें

 दो  तथा  तोन  बार  संशोधन  करने  के  बदले  सनाहकार  परिषदें  अथवा  सलाहकार  बोढ्ड  आरम्भ  करने

 चाहिएं  स्वतंत्रता  से  चर्चा  की  जा  सकती  है  भर  अनेक  बातें  सीखो  जा  सकती  हैं  ।
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 इन  सुन्नावों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 क्षी  ज्ञान्ति  धारोवाल  :  सभापति  मैं  इस  बिल  के  सम्थेन  में  खड़ा  हुआ  हूं

 और  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि इस  बिल  को  बहुत  पहले  ले  आना  चाहिए  था  मगर

 बाद  में  भाया  है  |  खर  देर  आयद  दुरुस्त  आवद  ।  लेकिन  यह  मोटा  पोथा  जो  आपने  हमें  थमा  दिया

 समर्थन  के  पास  करने  के  यह  केवल  किताब  बनकर  न  रह  जंसा  माननीय  डोगरा

 साहव  ने  कहा  था  कि  राज्य  सरकारों  को  छूट  दे  दी  गई  है  कि  चाहे  इसमें  से  कोई  भी  धारा  उठा  लें

 भौर  पास  कर  वह  हालत  नहीं  होनी  सन्‌  कानून  में  भी  पालियामेंट  ने  यह  कानून  पास

 किया  था  ओर  राज्पों  से  कहा  कि  वे  भी  इसी  तरह  का  कानून  लेकिन  सिर्फ  छः  राज्य  सामने

 भाए  और  यूनियन  टैरीटरीज  आईं  और  बाकी  किसी  ने  अडाप्ट  नहीं  किया  ।  तो  मेहरबानी  करके

 मंत्री  इस  बिल  को  आप  अपने  प्रभाव  को  काम  में  लाते  हुए  सब  राज्य  सरकारों  से  किसी

 भी  तरीके  से  पास  करवाएं  और  उनसे  कहें  कि  वे  इसे  अपनाने  का  प्रयत्न  करे  ।

 दूसरी  अर्ज  मैं  यह  करना  चाहता  हूं  चूंकि  यह्‌  बिल  भावश्यक  हो  चुका  हालात  जो  कुछ

 व ेआपको  दीगर  सदस्यों  के  भाषणों  से  पता  लग  गये  राज्य  सरकारों  का  सिर्फ  एक  ही  यह

 अहेकभा  है  जिसका  पूरा  स्टाफ  जितते  गैरजिम्मेदाराना  तरीके  से  काम  करता  उतना  शायद  कोई
 करता  गांवों  की  हालत  क्‍या  चूंकि  आप  भी  गांबों  से  आते  हैं  और  मैं  भी  गांव  से  ही

 कावा  गांव  बालों  को  आप  जानते  चाहें  दूध  ले  चाहें  कपड़ा  से  जाज  भी

 बांवों  में  कपड़ा  मीटर  से  महीं  नापते  बल्कि  गज  से  नापते  इसकी  सैकड़ों  शिकायतें  करके  देख

 कोई  नतीजा  नहीं  निकलता  उसी  प्रकार  से  दूध  को  ले  धी  को  ले  लीलिए  ।  सब  चीजें

 घुशले  बांटों  ओर  पुराने  तरीके  से  नप-तुल  रही  हैं  ।  एक  बतेन  होता  जो  लीटर  का  न  होकर  एक
 बेर  का  होता  आधा  सेर  का  होता  पाव  का  होता  है  ओर  आधा  पाव  का  होता  इसलिए
 अभ्र  आप  इस  सब  स्थिति  को  जानते  तो  इस  कानून  को  बताने  से  कोई  फाथदा  नहीं  होगा  इसलिए
 आष  इसको  इन्फोर्स  सझती  से  अगर  जानकर  भी  कुछ  करने  की  स्थिति  में  आप  नहीं  तो

 इस  कानूस  को  लाने  से  क्या  फायदा  इसलिए  अगर  आप  इन्फोसंपेंट  सढती  से  नहीं  तो

 फिर  इस  नए  कानून  को  लाने  का  कोई  फायदा  नहीं  है  ।

 आपको  एक-दो  एग्जाम्पल  देना  चाहता  हूं  |  जंसे  आप  पेट्रोल  पम्प  पर  अपनी  गाड़ी  में

 डीजल  भरवाने  के  लिए  या  स्कूटर  में  पेट्रोल  भरवाने  के  लिए  जाते  जब  आप  या  कोई  आदमी

 बेट्रोल  या डीजल  ले  रहा  होता  तो  उसको  यह  मन  में  होता  है  कि  ये  कम  नाप  रहा  लेकिन  वे

 लोग  चुपचाप  डोजल  या  पेट्रोल  भरवाकर  चले  आते  क्योंकि  उनको  पता  है  कि  कहने  शिकायत

 करने  का  कोई  फायदः  है  शिकायतें  की  भी  जाती  तो  उन  पर  कोई  कायंवाही  नहीं  होती

 है  ।  आप  एक  साचिस  को  ही  लोजिए--हर  माचिस  पर  लिखा  होता  है  कि  इसके  अन्दर  60  तीलियां

 लेकिन  कोई  भी  ऐसी  माजिस  आप  मुझे  बता  जिसमें  60  तीलियां  ऐसी  आपको  कोई

 भी  भाचिस  नहीं  मिलेगी  ।  उसी  प्रकार  से  केरोसीन  को  लीजिए  ।  केरोसोन  ज्यादातर  गांव  वाले  यूज
 करते

 हैं ओर नाप-तौल के मामले आपको पता है कि वे बहुत क्रम जानतें हैं क्योंकि नप-तोल की 4
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 उनके  लिए  बहुत  जटिल  लगतो  एक  हजार  लोटर  की  टंकी  को  बारह  सो  लीटर  में  बेच
 दिया  जाता  यह  सब  हो  रहा  इसको  आप  भी  जानते  हैं  भोौर  हम  भी  जानते  इसी  प्रकार
 से  सीमेंट  को  आप  ले  लीजिए  ।  सीमेंट  के  बारे  में  जब  उनको  शिकायत  की  जाती  तो  वे  कहते  हैं
 कि  ट्रांसपोर्टेशनन  में  एक-दो  किलो  सीमेंट  कम  हो  गया  अरे  भाई  आपने  तो  कह  लेकिन
 लेने  वाला  तो  मर  गया  ।  उसे  तो  एक-दो  किलो  सीमेंट  का कम  होना  बहुत  मेहगा  पड़ा  ।  इसी  प्रकार
 फ्टिलाइजर  को  चीनी  को  कपड़े  के  बारे  में  मैं  पहले  ही  अर्ज  कर  चुका  हूं  ।

 फोसमेंट  के  लिए  जितने  भी  आफिससं  स्टेट  में  लगाए  यह  सब  उनकी  इनएफीशिएंसो  डमके
 काम  नहीं  करने  का  ओर  उनकी  नाकामयाबी  का  यह  परिणाम  है  तथा  इसके  साथ  एक  और  चीज

 है  वह  है  उनकी  बंधी  हुई  माहवारी  ।  जब  तक  आप  इसको  नहीं  तब  तक  कानून  लाते  से

 कोई  भायदा  नहीं

 जैसा  मैंने  आपसे  पहले  अर्ज  किया  कि  आप  अपने  व्यक्तिगत  प्रभाव  को  काम  में

 लेकर  के  इस  कानून  को  तेजी  और  मुस्तेदी  से  ओर  प्रभावकारी  ढंग  से  जब  तक  आप  नहीं  अपनाए ये
 तब  तक  कोई  फायदा  होने  वाला  नहीं  मैं  एक  सुझाव  यह  ओर  देना  चाहता  हूं  जितने  भी  आपके

 स्टेट  के  मिनिस्टर  उनकी  आप  एक  बैठक  बुलाकर  इसको  क्योंकि  इस  मामले  में  पहले

 ही  काफी  विलम्ब  हो  चुका  इसलिए  अलिएस्ट  इसको  आप  हम्पलोमेंट  करवाने  का  प्रयत्न

 क्योंकि  इसमें  देरी  होने  से आप  जातते  हैं  चीटिंग  होती  गलत  और  झूठे  बाट  रखे  जाते  हैं  ओर

 गलत  तरीके  से  नाप-तौल  की  जाती  मैं  आपको  एक  ओर  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  ।  बम्बई  में

 आम  दर्जन  से  बिकते  भई  वर्जन  से  बेचने  का  कोम-सा  कायवा  किलो  से  बेचो  लेकिक

 अमर  उनसे  यह  तो  वे  कहते  हैं  कि  लेना  तो  लो  नहीं  तो  चलते  बनो  ।  इसालिए  इस  पर  अब

 अविलशम्ब  ओर  जल्दी  से  जल्दी  पावन्दी  लगती  चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध  में  जो  भी  शिकायत  झूठे  बाट

 ओर  माप  की  आपके  पास  फौरन  उसके  ऊपर  कार्यवाहों  होनी  इस  बिल  में  आपने

 बहुत  बड़ी  ओर  साफिस्टीकेटेड  चीजें  परव्यू  में  ले  ली  इसके  लिए  तो  आपको  धन्यवाद  ।  धस्यवाद

 तो  आप  खूब  लेकिन  काम  कायदे  से  होना  एक  अर्ज  और  एक  बात  भौधरीं

 साहब  आपने  अपने  भाषण  में  कही  थी  ।  इसके  लिए  एक्स  सविसमन  की  सबिसेज  आपको  लेनी

 राय  बोरेन्  तिल  :  मेरी  सबिसेज  हैं  ।

 भी  क्षाम्ति  धारोीबाल  :  आप  भी  सविसेज  नहीं  लेंगे  तो  कौन  लेगा  ?  मेरा  मुशशम  लाहक  से

 वायदा  हो  गया  मैं  कह  रहा  हूं  कि  एक्स-सविसमेन  को  बहुत  ज्यादा  आप

 शाव  बोरेखा  तह  :  में  एक्‍्स-सबिसमेत  स्विस  कर  रहा  हूं  ।

 शो  शांति  धारोधाल  :  आप  अपने  कारिन्दे  भी  ऐसे  ही  रखें  तो  इसका  एस्फोसंमेंट  द्ेडी  थे

 1.

 |  भी  सो०  लगा  रेड्डो  उपाध्यक्ष  मैं  बाट  और  भाष  मानकर

 |  तेलुगु  में  दिए  गए  भाषण  के  अष  प्रेजो  अनुवाद  का  हिन्दी  रुपान्तर  ।

 his
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 विधेयक  का  समर्थन  करता  इस  विधेयक  को  अधिनियम  बनाने  से  पृ  हमें  यह  जरूर

 देखना  चाहिए  कि  सरकार  के  अधीन  काम  करने  वाले  कतिपय  संगठन  किस  प्रकार  काम  कर  रहे
 जरा  अपने  टेलिफोन  के  मीटरों  के  बारे  में  सोचिए  ।  अक्सर  सदस्य  यहां  टेलिफोन-बिलों  के  बारे  में

 शिकायत  करते  इसो  तरह  नगरपालिका  द्वारा  लगाए  गए  पानी  के  मीटर  ठीक  से  काम  नहीं
 करते  ।  पानी  को  सप्लाई  न  भी  हो  तो  भी  मीटर  चलता  रहता  विद्युत  बोर्ड  हर  घर  में  मीटर

 लगाता  है  ताकि  बिजली  की  खपत  आंकी  जा  यह  कहना  व्यर्थ  है  कि  ये  मीटर  ठीक  से  नहीं
 इन  सब  बातों  को  महंनजर  रखकर  मैं  सरकार  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  अपने

 विभागों  में  कड़े  मानकों  को  कार्यान्वित  कर  रही  अतः  अधिनियम  का  रूप  लेने  वाला  यह
 विधेयक  सभी  सरकारी  विभागों  पर  लागू  होना  अक्सर  हम  बिजली  के  बिलों  के  बारे  में
 शिकायतें  सुनते  लोग  शिकायत  करते  हैं  कि बिजली  के  बिल  में  जो  खपत  दिखाई  जाती  है  वह
 उनके  द्वारा  की  गई  बिजली  की  खपत  से  कहीं  ज्यादा  होतो  इस  बारे  में  बार-बार  शिकायत  किए
 जाने  के  बावजूद  कोई  भी  इत  मामले  पर  गौर  नहीं  करता  ।  सदस्यों  ने  यहां  सदन  में  बहुत  बार  गलत
 टेलिफोन  बिलों  का  मामला  उठाया  है  ।  टेलिफोन  के  मीटरों  में  बहुत  बार  बिल  एकाएक  बढ़  जाता

 है  ।  कोई  भी  इस  पर  विचार  नहीं  करता  ।  सर्वंप्रथम  विद्युत  निर्माण  कार्य  तथा  टेलिफोन
 विभागों  को  दुष्स्त  किया  जाना  चाहिए  ।  सरकार  को  यह  नहीं  मूलना  चाहिए  कि  ये  विभाग  उसके

 प्रत्पक्ष  नियन्त्रण  में  आते  जब  तक  सरकार  अपने  विभागों  को  ही  दुरुस्त  नहीं  करती  तब  तक  वह
 इस  अधिनियम  को  अन्य  लोगों  पर  लागू  करने  को  बाल  कंसे  सोच  सकती  इस  विधेयक

 के  अधिनियम  का  रूप  ले  लेने  के  बाद  सबसे  पहले  इसे  सरकारी  एजेंसियों  और  अन्य  सेवाओं  पर

 लागू  किया

 किसान  जब  बाजार  जाते  हैं  तो  उन्हें  कोई  भी  वस्तु  खरीदते  या  बेचते  समय  बहुत  परेशानी

 का  सामना  करना  पड़ता  अभी-अभी  कर्नाटक  की  एक  माननीय  महिला  सदस्य  कह  रही  थीं  कि
 किसी  भी  वस्तु  के  क्रय-विक्रय  में  कम-से-कम  5  किलो  का  अन्तर  होता  कृषि  विपणन  समिति

 बाजार  में  इन  बातों  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  विशेष  रूप  से  अधिकारियों  की  नियुक्ति  की  गई
 लेकिन  म।नक्ष  बाटों  को  कार्यान्वित  करने  में  इनकी  कोई  रुचि  नहीं  वे  इस  बात  की  चिन्ता

 नहीं  करते  कि  ब्यापारी  मानक  स्तर  के  बाट  ओर  माप  इस्तेमाल  कर  रहे  हैं  या  नहीं  ।  वे  महीने  में

 एक  बार  बाजार  जाते  हैं  ओर  वहां  व्यापारियों  ओर  एजेंटों  स ेपैसा  बसूल  कर  लेते  इन  सबके
 शिकार  गांव  वाले  ओर  खासकर  किसान  होते  हैं  ।

 उससे  किसान  का  नुकसान  होता  जब  वह  मार्कट  में  पर्चेज  करने  के  लिए  जाता  है  तो
 नमक  की  शुगर  की  थेली  या  कपड़ा  खरीदता  है  तो  उसे  नुकसान  होता  इस  तरह  से  उसका

 माल  बेचते  बकत  भी  शोषण  होता  है  ओर  उसके  माल  खरीदते  वक्‍त  भी  उसका  शोषण  किया  जाता

 है  ।  इसके  बारे  में  कड़ी  निभाह  से  इन्तजाम  करना

 मैं  आपसे  अनुरोध  करू गा  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  ओर  से  इसको  लागू  कोजिए  ।  राज्य

 कार  को  ओर  से  इसका  इस्तजाम  हो  सकता  मगर  मैं  चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  ओर  से
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 हर  जिले  में  एक  इन्स्पंक्टर  लगाकर  उस  पर  निगाह  करनी  चाहिए  और  इस  शोषण  को  बन्द  करता

 चाहिए  ।

 आप  पब्लिक  संकटर  में  देखते  हैं  कि फटिलाइजर  भी  बोरो  में  डालते  सीमेंट  भी  बोरो  में

 डालते  50  किलो  में  5  किलो  कम  ।

 श्री  श्ञास्ति  धारोबाल  :  ज्यादातर  व्यापारी  करते  हैं  जो  ज्यादातर  बी०  जे०  पी०  के

 हैं  ।

 शो  सो०  जंगा  रेड्डो  :  अगर  ज्यादा  व्यापारी  बी०  जे०  पी०  में  हैं  तो  उन्हीं  से  पैसा  लेकर

 आप  जीतते

 मेरा  कहना  यह  है  कि  रासायनिक  फटिलाइजर  को  आप  पोलीथीन  में  पेक  सोमेंट

 को  भी  इसी  तरह  पोलोथीन  में  पेक  करारें  ओर  इसे  कंपलारी  नहीं  तो  होता  यह  है  कि  5  किलो

 ट्रांसपोर्ट  में  किलो  यहां  डाला  गया  और  किलो  वहां  डाला  गया  ।

 इसी  तरह  आइन्टमैंट  की  ट्यूब  में  होता  टूथ-पेस्ट  की  ट्यूब  देखने  में  बड़ी  होती  लेकिन

 माल  जितना  उस  पर  लिखा  होता  है  वह  पूरा  नहीं  होता  है  ।

 §.58  म०  १०

 “
 महोदय  पीठासीन

 आप  जानते  हैं  कि  हमारे  यहां  जो  लेबर  है  वह  15  रुपये  कमाती  उसमें  से  पांच  रुपये

 वह  शराब  पर  लगा  देते  उसके  बदले  में  उत्ते  जो  शराब  मिलतो  है  वह  भी  तोल  में  कम  होती

 आपको  ऐसी  व्यवस्था  करनी  होगी  कि  जो  तोल  में  हेरा-फरी  करते  उतके  खिलाफ  कड़े  दंड  की

 व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।

 एक  सुझ्नाव  मैं  यह  देना  चाहूंगा  कि  जहां  पर  भी  जो  बस्तु  तैयार  हो  वहां  पर  आपका  एजेंट

 -?  होना  चाहिए  जो  कि  यह  देखे  कि  जब  कोई  बस्तु  डिब्बों  आदि  में  डाली  जाती  है  तो  वह  पूरी

 तोल  कर  डालो  जा  रही  है  या  नहीं  ।

 इसी  प्रकार  पब्लिक  सेक्टर  में  जितनी  मेडिकल  कम्पनियाँ  हैं  ओर  फटिलाइजर  फैक्ट्रीज

 वहां  पर  भी  नाप  की  ठीक  व्यवस्था  होनी  अच्छा  हो  कि  बह  वस्तु  प्लास्टिक  बैग  में  दो

 जाये  ।  जैसे  सीमेंट  उसे  बोरी  में  देने  की  बजाय  प्लास्टिक  बंग  में  दिया  जावे  ।  उससे  आपका  छर्चा

 भी  कम  आयेगा  और  नाप-तोल  में  भी  गड़बड़ी  नहीं  होगी  ।

 हमने  पब्लिक  डिस्ट्रोब्यूशन  सिस्टम  में  भी  देखा  है  कि  जब  गेहूं  या  चावल  मिल्षता  है  तो  वह

 भी  कम  मिलता  वहां  पर  भी  आपका  नियंत्रण  होना  इसके  लिये  मैं  आपको  यह  सुझाव

 दूंगा  कि  श्राप  5-10  आदि  के  अलग-अलम  प्लास्टिक  बेंग  की  व्यवस्था  कर  हसमें  खर्चा  भी  कम

 आयेगा  ओर  उपभोक्ताओं  को  भी  परेशानी  नहीं  उठानी  पड़ेगी  ।

 ञ्ज

 117



 बीट  और  माप  मानक  विधेयक  29  1985

 आज  आप  रेलवे  स्टेशन  में  जाकर  देखिए  |  बहां  पर  जो  वेट  मशीन  लगी  होती  उप्नमें  भी

 हमने  देखा  है  कि  चार  आने  डाल  फिर  भी  वेट  वाली  पर्ची  नहीं  अगर  कभी  आ  भी

 जाती  है  तो  उसमें  बेट  सही  नहीं  आता  इन  श्वकों  आपको  देखना  होगा  ओर  कड़ी  व्यवस्था

 करनी  होगी  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करते  हुए  कड़ा  कानून  बनाने  का  आपसे  अनुरोध
 करता

 थो  मानक्‌  राम  सोड़ी  :  मैं  उस  जंगली  पहाड़ी  क्षेत्र  क ेशोषण  के  बारे  में

 बोलना  चाहता  हूं  जिस  को  रोकने  के  लिये  माननीय  मंत्री  जो  यह  बिल  लाये  मैं  इस  बिल  का

 तहेदिल  से  समर्थन  करता  हू  और  चाहता  हूं  कि  मंत्री  उनके  साथ  जो  शोषण  हो  रहा  उसके

 बारे  में  वेसे  अपने  यह  जो  बिल  बनाया  उसमें  यहू  बिल  उनकी  अवश्य  मदद  करेमा  ।

 हमने  देखा  है  कि.हमारे  यहां  गांवों  में  वस्तुओं  को  बेचने  वाले  बाजारों  में  न  बैठकर  एक  मील

 की  दूरी  में  बेठते  हैं  या  अपने  सिर  पर  सामान  उठाकर  उसको  जबरन  खींचते  उनके  लिए  आपको

 कोई  सुचारू  व्यवस्था  करनो  होगी  ।  अमर  उनके  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  तो  हमारे  गांव  में
 जो  लंगोटी  लोग  रह  रहे  उनकी  लंगोटी  कभी  नहीं  सुधरेगी  ।

 इसी  कारण  यह  जो  बिल  लाया  गया  उसका  समर्थन  करते  हुए  आपसे  अनुरोध  करूंगा  कि

 आप  इन  पहाड़ी  क्षेत्र  के  गरीब  आदिवासियों  के  लिए  ऐसी  व्यवस्था  करें  जिससे  कि  उनको  ऊपर
 उठने  का  अवसर  मिले  ।

 ,

 लाख  तथा  गागरिक  पृति  मंत्री  बोरेग  :  इस  विधेयक  का  भारी  समर्थन  करने

 के  लिए  मैं  सदन  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  हम  विधेयक  से  संतुष्ट  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  तो  उन्हें  और  संतुष्ट  करने  की  जरूरत  नहों  हैं  ।

 राय  बोरेम्प  :  विधेयक  पर  बोलने  बाले  माननीय  सदस्यों  ने  इसका  सम्थेन  किया  है  और

 जिन्होंने  नहीं  बोला  है  उन्होंने  भी  इसे  पूर्ण  समर्थन  दिया  है  ओर  यह  बात  मैं  बहुत  स्पष्ट  रूप  से  देख

 सकता

 बाट  ओर  माप के  प्रवर्तन  के  बारे  में  भारत  बहुत  पीछे  माननीय  सदस्यों  की

 यहू  आम  शिकायत  है  कि  हमारी  टंक्सियों  क ेमोटर  भी  ठीक  नहों  धर्मोम्रीटर  ब्लड  प्रेशर

 नापने  आदि  के  उपकरण  भी  ठीक  नहीं  होते  ।  देश  में  बिभिन्‍त  प्रकार  के  बाट  भोर  माप  इस्तेमाल

 किए  जाते  हैं  ।  1956  में  मीट्रिक  प्रणाली  अपना  ब्िए  जाने  के  बावजुद  सेर  का  इस्तेमाल  किया

 जाता  है  |  जेसाकि  राजंश्वरी  बहून  ने  बताया  गज  का  इस्तेमाल  किया  जाता  श्रीमती  शांति  न  भो

 Als



 4  1907  जाट  और  माप  मानक
 न-++-ज--_____्आतहतहतहतहतहतत््ह्॥/े
 इसी  तरह  की  शिकायत  की  है  ।  मैं  उनसे  सहमत  हू  कि  यह  सब  हो  रहा  इसोलिए  हम  सदन  के
 सम्रक्ष  इस  विधेयक  को  लाए  हैं  ।  इस  विधेयक  के  उपचंध्ों  को  कड़ाई  से  लागू  करने  की  जरूरत  हमने
 महसूस  की  है  ।

 लेकिन  इनके  प्रवतंन  और  कर्यात्वयन  से  पूर्व  कानून  की  जरूरत  है  और  इसीलिए  हमने
 संसद  से  इस  विधेयक  को  पारित  करने  का  अनुरोध  किया  इसके  बनने  के  बाद  हम  ईमानदारी

 पूर्वक  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयास  करेंगे  कि  राज्य  सरकारें  भी  इन  कामूमों  को  लागू

 भारत  जैसे  विशाल  देश  में  इस  कानून  के  उपबंधों  को  पारित  करते  में  पेश  आने  बाली

 कठिनाइयों  को  हम  समझते  हैं  ।

 इपसे  राज्यों  ओर  केन्द्र  को  वित्तीय  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ेगा  ।  इसीलिए  हमने

 यह  बात  शज्पों  पर  छोड़  दी  है  कि  कित्त  उपबंध  को  किस  क्षेत्र  में  किस  सीमा  तक  और  बाद  में  उस्ते

 जरब  उद्योगों  आदि  पर  लागू  किया  जा  सकता  है  ।  हमें  राज्यों  को  यह  बिकल्प  देना  ही  पड़ेगा
 क्योंकि  उन्हें  ही  हस  बात  का  निर्णय  तथा  सूहुयांकन  करना  है  कि  इसे  किस  तरह  लागू  किया  जाए  ।

 महज  कानून  बनाने  ओर  निरीक्षकों  की  नियुक्ति  करने  लेकिन  उन्हें  इसे  लागू  करने  के  पर्याप्त  संसाधन

 नहीं  देने  से इस  कानून  को  सफलता  नहीं  मिल  सकती  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  जैसे  श्री  राव  और  कुछ  अन्द  समिश्रगण  भी  जंसे  श्री  बेंकलेस  जी  चाहते

 हैं  कि  इत  कानूनों  में  कड़ी  सजा  की  व्यवस्वा  की  आप  महसूस  करेंगे  कि  देश  में  इस  शश्ह
 का  प्रयास  पहली  वार  किया  जा  रहा  है  इसलिए  हमें  घोमी  गति  से  चलना  द्वोया  ।  हम  नहीं  चाहते
 कि  इस  कानून  से  लोगों  को  अनावश्यक  परेशान  होता  पड़े  ।  इसीलिए  पहली  बार  संसद  द्वारा  बनाए
 जा  रहे  किसी  कानून  में  यह  व्यवस्था  की  गई  कि  प्रवर्तत  अधिकारी  अगर  अपनी  अधिकार  सीमा
 से  आगे  बढ़ेगा  अपनी  कार्यवाही  से  लोगो  को  तंग  तथा  किसी  ऐसे  परिसर  में  जाएंगा  जिसके  बारे  में
 उसके  पास  कोई  निश्चित  सूचना  नहीं  होगी  तो  उसे  भी  दडित  किया  जा  सकता  है  ।

 चोधरी  वीरेन्द्र  सिह  ने  अपने  भाषण  के  दोरात  एक  उपबंध  पर  आपत्ति  की  है  जिसमें  व्यवस्था

 है  कि  अगर  किसी  उक्रण  के  निदेशक  या  प्रजन्धक  को  यह  जानकारी  नहीं  है  कि  उसके  प्रतिष्ठान  में

 ऐसा  कोई  अपराध  फिया  गया  है  तो  उसे  सजा  नहीं  दी  जाएगी  ।  ऐसा  केवल  न्याय  की  दृष्टि  से  किया

 गया  श्री  बीरेन्द्र  सिह  जी  उयबंध  को  ध्यानपूर्वक  पढ़ें  तो  स्पष्ट  हो  जाएगा  कि  अपने  को  निरपराध
 प्रमाणित  करने  की  जिम्मेदारी  व्यक्ति  पर  है  और  एक  बार  अगर  प्रमाणित  हो  जाए  कि  उसे  इसकी
 जानकारी  नहीं  थी  तो  उप्ते  सजा  नहीं  दी  जाएगी  ।  ऐसा  नहीं  हो  सकता  कि  अन्य  कर्मचारियों  को
 सजा  दी  जाए  तो  उत्ते  भी  दंडित  क्रिया  धारा  61  में  उकसाने  वाले  के  लिए  भी  दंड  की
 व्यवस्था  है  ।  अगर  कोई  निदेशक  या  प्रबंधक  किसी  अपराध  में  उकसाने  वाले  की  मूत्रिका  निभाता  है
 तो  उसे  दंडित  किया  जा  सकता  है  ।  सजा  और  वह  भी  बहुत  सख्त  किस्म  की  सजा  दी  जा  सकती

 हमने  अपराध-अप राध  के  मध्य  अन्तर  किया  सजा  की  एक  अवधि  से  लेकर  सजा  की  अधिकतम
 अवधि  तक  के  लिए  कोई  व्यापक  प्रावधान  नहीं  है  कुछ  अपराध  बहुत  छुट-पुट  किस्म  के  होते  हैं  ।

 पहली  बार  उन्हें  हल्की  सआ  देकर  भी  समाप्त  किया  जा  सकता  लेकिन  उस  अपराध  को  अगर
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 दोहराया  जाता  है  तो  उसके  लिए  अधिक  सजा  की  व्यवस्था  है  और  जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  इस

 मामले  में  हम  इतने  विस्तार  में  गए  हैं  कि  इस  विधेयक  में  अलग  से  31  धाराएं  विभिन्‍न  किस्म  के

 अपराधों  के  बारे  में  ताकि  किसी  के  साथ  सख्ती  नहीं  की  जाए  तथा  किसी  को  भी  अनावश्यक

 परेशान  नहीं  किया  जाए  ।  मैं  मानता  हूं  कि  माप-तोल  के  झूठे  पैमाने  इस्तेमाल  करने  के  कारण  बहुत
 सा  काला  घन  उत्पन्न  हो  गया  है  ।  इस  विधेयक  में  ग्राहकों  की  सुरक्षा  की  व्यवस्था  इस  अधिनियम
 के  लागू  होने  के  बाद  ब्लड  प्रेशर  नापने  के  उपकरण  या  थर्मोमीटर  जैसी  चीजों  का  परीक्षण  भी

 उनकी  बिक्री  से  पूर्व  किया  जा  सकेगा  ताकि  लोगों  से  साथ  धोखा  नहीं  हो  ।

 डोगरा  जी  ने  पूछा  है  कि  इसे  देश  भर  में  लागू  कंसे  किया  इसे  सभी  क्षेत्रों

 शहरी  तथा  ग्रामीण  किया  जाना  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंदुकानदार  भी  मानक  स्तर  के  बाट

 और  माप  इस्तेमाल  केवल  उन्हें  अपता  पंजीक  रण  कराने  की  जरूरत  नहीं  पड़ेगी  ।  बाट  और

 माप  मानक  स्तर  के  होने  चाहिए  तथा  उनकी  समय-समय  पर  जांच  करानी  सभी

 व्यापारियों  किसानों  उद्योगपतियों  को  मानक  स्तर  के  बाट  और  माप  इस्तेमाल  करने

 होंगे  और  समय-समय  पर  उनकी  जांच  करवाते  रहनी  होगी  ।  निरीक्षकों  की  नियुक्तित  राज्यों  हवाश

 की  जाएगी  |

 प्रो०  मु  दंडबते  :  सभी  मुहं  वापस  लिए  जाते

 राब  बीरेख  सिंह  :  प्रो०  दण्डवते  चाहते  हैं  कि  अब  मैं  बोलना  बन्द  कर  दूं  मैं  इस

 विधेयक  को  सदन  द्वारा  पारित  किए  जाने  के  लिए  रखता  हूं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  प्रश्न  यह

 बाट  और  माप  मानक  1976  द्वारा  या  उसके  अधीन  स्थापित

 बाटों  और  मापों  के  मानकों  के  प्रवर्तन  का  और  उससे  सम्बन्धित  या  उसके  आनुथंगिक  विषयों

 का  उपबन्ध  करने  वाले  राज्य  सभा  द्वारा  पर  विचार  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार

 प्रश्न  यह

 विधेयक  का  अंग  बने  ।/”

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुआ  ।

 खण्ड  2  विधयक  सें  जोड़  दिया  गया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  खण्ड  3,  पाटिल  क्‍या  आप  अपने  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 झो  डो०  बो०  पाटिल  :  जी  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  3  विधेयक  का  अंग  बने  ।”
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 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 झष्ड  3  विधषयक्त  में  जोड़  दिया  गएा  ।

 खण्ड  4  से  14  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  खण्ड  15,  पाटिल  जी  क्या  आप  अपने  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 शो  डी०  थी०  पाटिल  :  जी  नही ं।

 द

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  15  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकत  हुआ  ।

 खण्ड  15  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खर्ड  16--  तथा  औद्योगिक  उत्पादन  के  लिए  या  संरक्षा  के  लिए  बाटों  या  मापों

 का  उपयोग  करने  वाले  व्यगित  अपना  रजिस्ट्रीकरण

 क्री  डो०  बो०  पाहिल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  7,  पंक्ति  15  |

 फेरी  लगाकर  बेचने  बाला  नहों  है  ।  का  लोप  किया  जाए  |

 जध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  पाटिल  जी  का  संशोधन  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 संशोधन  संख्या  3  मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा  अस्वीकृत  हुआ  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  प्रश्न  यह

 खण्ड  16  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 रण्ड  16  विभेषक  में  जोड़  विया  गया  ।

 खण्ड  17  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  पाटिस  क्‍या  आप  18  से  संबंधित  अपना  संक्षोध्न  प्रस्तुत  कर

 रहे

 झो  डी०  थो०  पाटिल  :  जी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :--

 खण्ड  18  विधेयक  का  अंग  बने
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 वन नननननमझनननननन-नीननीनीननानिमननननननीनभी  नी  नी  3  ोीू

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुप्ा  ।

 खच्ड  18  विभेयक  में  जोड़  विया  गग्र  ।

 अध्यक्ष  महोदय  ।  पाटिल  जो  क्या  आप  खण्ड  19  से  संबन्धित  संशोधन  प्रस्तुत  कर

 रहे

 भरी  डो०  बो०  पाटिल  :  जी  महोदय  मैं  इसे  नहीं  प्रस्तुत  कर  रहा  हू  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 छण्ड  19  विधेयक  का  अंग  बने  ।/

 प्रस्ताव  स्थोकत  हुआ  ।

 सण्ड  19  विधेयक्र  में  जोड़  दिया  गया  ।

 महूयक्ष  प्रहोत्य  :  खण्ड  20  श्री  क्या  आप  अपना  संशोधन  पेश  कर  रहे  है  ?

 भी  डी०  बी०  पाटिल  :  नहीं  ।

 अष्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  20  विधेयक  का  अंग  क्ले  ।”

 प्रस्ताष  स्वीक्त  हुआ  |

 सप्ड  20  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 सष्ड  21  झौर  22  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  अब  खण्ड  23,  श्री  पाटिल  बया  आप  आपना  संशोध्चन  प्रेश-कर  रहे  है  ?

 भी  डी०  थो०  पाटिल  :  जी  मैं  पेश  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  ॥  प्रश्न  यह  दै  :

 खण्ड  23  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीक्त  हुआ  ।

 खापड़  23  विधेयक में  छोड़  दिया  बा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  क्‍या  आप  खण्ड  24  में  अपना  संशोधन  पेश  कर  रहे  हैं  ?

 शी  डो०  थी०  पाटिल  :  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  ९  विधेयक  का  अंग  बने  ।”
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 प्रस्ताव  स्थोकृत  हुप्मा  ।

 खशण्ड  24  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  25  से  36  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  क्‍या  आप  खंड  37  में  अपने  संशोधन  पेश  कर  रहे  हैं  !

 थी  डी०  बी०  पाटिल  :  नहीं  ।

 खण्ड  37  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकत

 सर  37  विधेयक में  जोंड  दिया  गया  ।

 खण्ड  38  से  59  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  क्या  आप  खण्ड  60  में  अपना  संशोधन  पेश  कर  रहेः  हैं  ?

 झो  डी०  बी०  पादिल  :  मैं  पेश  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  60  विधेयक  का  अंग  बनते  ।/”

 प्रश्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 रूण्ड  60  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 हण्ड  61  से  69  विधयक्ष  में  जोड़  दिए  गए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  क्या  आप  खण्ड  70  में  अपने  संशोधन  पेश  कर  रहे

 शी  डो०  धी०  पाठिल  :  नहीं  ।

 सध्यंक  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  70  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकत  हुआा  ।

 खण्ड  70  विधेयक  में  जोड़  दिया

 ;  क्षण्ड  71  से  75  विधेयक  में  लोड़  दिए  ।

 शध्यक्ष  भहोश्य !  प्रश्न  यह  है  :

 -  खब्ड  1,  अधिनिय॑मन  सूत्र  और  विधेयक  का  साभ  विधेयक  के  अंब  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुआ  ।  -

 बाट  और  माप  मानक  विधेषक
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 खण्ड  ]  /  भधिनियमन  सूत्र  और  विधेषक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  मंत्री  जी  प्रस्ताव  करेंगे  कि  विधेयक  पारित  किया

 शाब  बोरेन्द्र  सिह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  1"

 अऋरषपक्ष  महोदय  :  प्रश्त  यह  है  :--

 विधेयक  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 प्रो०  भधु  इंडबले  :  आपका  भाषण  बहुत  लम्बा

 इध्यल  महोदय  :  जी  मैंने  बहुत  योगदान  किया  ।

 6°13  भ०  प०
 ०...

 ह  wer  ।  ere राज्य  सभा  स  सम्द व

 ]

 सहासचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्न  सन्देशों  को  सूचना  सभा  को

 देनी  है  :

 (i)  सुझे  लोकसभा  को  यह  सूचना  देने  का  निदेश  हुआ  है  कि  राज्य  सभा  ने  गुदवा  29

 अगस्त  1985  को  हुई  अपनी  बेठक  में  संलग्न  प्रस्ताथ  को  पारित  किया  जिसमें

 राज्य  सभा  लोकपाल  विधेयक  1985  सम्बन्धी  दोनों  सभाओं  की  संयुक्त  समिति  में

 सम्मिलित  होने  की  लोक  सभा  की  सिफारिश  से  सहमत  हुई  उक्त  संयुक्त  समिति

 में  कार्य  करने  के लिए  राज्य  सभा  द्वारा  जो  सदस्य  नामनिदिध्ट  किए  गए  हैं  उनके  नाम

 प्रस्ताव  में  दिए  गए  हैं  ।

 प्रस्ताव

 यह  सभा  लोक  सभा  की  इस  सिफारिश  से  सहमत  है  कि  राज्य  सभा  भारत  संघ

 के  मंत्रियों  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के  आरोपों  की  जांच  करने  के  लिए  एक  लोकपाल  की  नियुक्ति

 करने  ओर  उससे  सम्बद्ध  विषयों  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  करने  हेतु

 गठित  दोनों  सदनों  की  एक  संयुकतत  समिति  में  सम्मिलित  हो  भौर  यह  संकल्प  करती  है  कि
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 नामनिदिष्ट  किए  जायेंਂ  :

 $  1907  राज्य  सप्ता  से  संदेश

 राज्य  सभा  के  लिए  निम्नलिखित  15  सदस्य  उक्त  संयुक्त  समिति  में  कार्य  करने  के  लिए

 (1)  श्री  पी०  शिवशंकर

 (2)  श्री  हूंसराज  भारद्वाज

 (3)  श्री  एन०  के०  पी०  साल्‍्के

 (4)  श्री  सुल्तान  सिंह

 (5)  श्री  आनन्द  शर्मा

 (6)  श्रीमती  प्रतिभा  देवीसिह  पाटिल

 (7)  श्री  पी०  एन०  सुकुल

 (8)  श्री  बहरूल  इस्लाम

 (9)  श्री  दरबारा  सिह

 (10)  श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी

 (11)  श्री  बीरेख  वर्मा

 (12)  श्री  पर्वतनेनी  उपेस्ध्

 (13)  श्री  दीपेन  घोष

 (14)  श्री  आर०  मोहन  रंगम

 (15)  श्री  मुरासोली  मारनਂ

 (#)  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालत  नियमों  के  नियम  127  के  उपबंधों  के

 अनुसरण  मुझे  लोक  सभा  को  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  राज्य  सभा  29

 1985  को  हुई  अपनी  बंठक  लोकसभा  द्वारा  28  1985  को

 पारित  किए  गए  स्वापक  ओवधि  तथा  मनः  प्रभावी  पदार्थ  1985  से  बिना

 किसी  संशोधन  के  सहमत  हुई  हैਂ

 संसदीय  कार्य  ससत्री  एच०  के०  एम०  :  चूँकि  सत्र  समाप्य  होने  था

 रहा  है  इसलिए  कुछ  शब्द  कहने  से  पहले  मैं  एक  बात  स्पष्ट  करना  चाहता  श्री  अशोक  सेन  हारा

 सदन  में  प्रतिबेदन  प्रस्तुत  करने  के  सम्बन्ध  में  कल  पेश  किए  गए  प्रस्ताव  के  बारे  में  कुछ  भ्रांति  हुई

 प्रस्ताव  में  उल्लिखित  तारोख्व  प्रगले  सत्र  का  पहला  दिन  नहीं  था  बल्कि  यह  15  1986

 था  ।  संयुक्त  प्रवर  समिति  का  प्रतिवेदन  15  मार्च  1986  तक  सदन  में  प्रस्तुत  किया

 मैं  उसे  स्पच्ट  करना  चाहता  क्योंकि  कुछ  समाचार  पत्रों  में  यह  देखा  था  है  कि  इसे  असले  सभ  के

 पहले  दिन  प्रस्तुत  किया  जाना

 कल  सुबह  हमने  क्रूछ  नामों  की  स्वीकृति  दी  थी  भोर  शाम  को  हमते  इसमें  संशोधन

 किया  था  तथा  भी  भारहाज  के  स्थान  १२  भी  उन्नीझुष्णनूग  का  माम  रखा  वया
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 कुमारी  समता  बनीं  इस  समिति  में  कोई  महिला  सदस्य  नहीं
 .

 भरी  एच०  के०  एल०  भगत  :  सदन  के  सभी  वर्गों  को  एक  साथ  ले  करके  अपने  जिस  ढंग  से

 इस  सभा  का  संचालन  किया  है  उसके  लिए  मैं  इन  दो  स्पष्टीकरणीं  के  साथ  आपको  धन्यवाद  देता

 विभिन्‍न  समितियां  की  कार्रवाही  को  आपने  जिस  ढंग  से  संचालित  किया  है  उसके  लिए  भी  मैं  आपको
 घन्यवाद  देता  हू  ।  मैं  विरोधी  दल  के  सभी  नेताओं  को  भी  धन्यवाद  देता  हुं  जिनका  दृष्टिकोण
 रचनात्मक  ओर  सकारात्मक  मैं  सभी  सदस्यों  के  योगदान  की  प्रशंसा  करता  क्योंकि  उन्होंने
 बहुत  दिलचस्पी  दिखाई  में  उपाध्यक्ष  महोदय  को  भी  उनके  महान  योगदान  के  लिए  धन्यवाद
 देता  हूँ  ।

 प्रो०  सधु  दंडबले  :  आप  सत्तारूढ़  दल  के  उप-नेता  को  भी  धन्यवाद

 भी  एच०  के०  एल०  भगत  :  सत्तारुढ़  दल  के  उपनेता  हम  मन्त्रियों  से  ऊपर

 मैं  लोकसभा  सचिवालय  को  इसके  द्वारा  किए  गए  अच्छे  कार्य  के  लिए  घन्यवाद  देता

 हम  खुश  हैं  भोर  हमें  आपकी  योग्यता  पर  गय॑  आपकी  योग्यता  के  कारण  यह  सत्र  सार्थक

 रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  मैं  समझता  हुं  कि  हमें  नवम्बर  तक  सदन  को  स्थगित

 करना  होगा  ओर  हमारे  पास  एक  लम्बा  अवकाश  मैं  आशा  करता  हूं  कि  अगली  बंठक  में  आप

 लोग  नई  स्फूर्ति  से  आएंगे  ।  इस  सत्र  में  आपकी  उल्लेखनीय  उफ्लब्धि  रही  24  विधेयकों  को

 पारित  किया  गया  तथा  हमने  नियम  193  के  अन्सगेत  सात'''''“चर्चायें  की  मैं  समझता  हु  कि

 संसांहृढ़  भौर  विरोधी  दल  दोनों  के  माननीय  सदस्यों  को  उनके  द्वारा  दिए  गए  विषय  पर  बोलने  के

 लिए  समथ  देने  की  हमने  कोशिश  को  है  ।  जो  कुछ  भी  बचा  है  वह  केवल  समय  की  कमी  के

 अध्यधाफोई  रोक  नहीं  थी  ।  मुझे  यह  भी  कहना  चाहिए  कि  जो  योगदान  आपने  दिया  ओर  विशेष  रूप

 से  पूरे  सदन  ने  जिस  तरह  से  मिलकर  काम  किया  वहਂ  उल्लेखनीय  रहा  यह  विशेष  रूप  से  एक

 महत्वपूर्ण  सत्र  रहा  है  जिसमें  दो  महत्वपूर्ण  समझोतें  पंजाब  ओर  असम
 के

 बारे  में  किए  गए  मैं

 समझता  हूं  कि  हमें  दलों  मौर  सदन  तथा  विशेष  रूप  से  प्रधानमन्त्री  जी  को  बधाई  देंनी  चाहिए

 जिम्होंने  स्थिति  को  सामान्य  बनाने  और  सभी  तरह  से  नियन्त्रण  रखने  के  लिए  इस  प्रकार  के  बहुत

 ठोस  कदम  उठाए  हैं  ।

 प्रो०  मधु  इंडबले  :  हम  पंजाब  चुताथों  के  लिए  चुनाव  प्रचार  के  लिए  जा  रहे  हैं  ।

 क्पेया  हमारी  दीर्धायु  की
 कामना

 झध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  नहीं  होने  जा  रहा  हमें  दृढ़  रहना  हमें  इस  तरह  की  हिसिा

 मुकाबला  करना  है  क्योंकि  हिंसा  और  लोकतंत्र  साथ-साथ  नहीं  चल  सकते  ।  हमें  बेलट  वी  ताकत

 से  जनता  का  शासन  स्थापित  करना  यह  हमारी  विरासत  यह  हमारा  अधिकार  है  ओर  मह
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 हमें  भपनी  जान  से  ज्यादा  प्यारी  क्‍योंकि  यह  उन  महान  शहीदों  की  विरासत  कायम  रहना

 सुनिश्चित  करती  है  जो  बलिदान  हो  गए

 मैं  आपको  सहयोग  के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।  मैं  अपने  उपाध्यक्ष  महोदय  भर  अपने

 पति  गण  को  भी  घग्यवाद  देता  हू  ।

 आप  जानते  हैं  कि पिछली  रात  को  मेरे  सचिवालय  के  कर्मचारियों  को  उन  संशोधनों  को
 तेयार  करने  के  लिए  देर  रात  तक  बेठना  पड़ा  ।  मैं  समझता  हू  कि  उनको  भी  उसके  लिए  बधाई
 देनी  चाहिए  ।  मेरे  विचार  में  यह  बहुत  उपयोगी  साबित  हुआ  है  ।

 आपका  बहुत  घत्यवाद  ।  हम  नवम्बर  में  फिर  आप  सभी  प्रधानमन्त्री  जी

 तथा  विरोधों  दल  के  नेताओं  और  आप  सभी  का  धन्यवाद  करता  हू  ।  भगवान  आप  पर  क॒पा
 आपको  खुश  ओर  स्वस्थ  ताकि  आप  फिर  आएं  झौर  हमारा  सत्र  क्योंकि  जब  सत्र  नहीं  होता

 है  तब  मैं  बचन  हो  जाता  मैं  इसका  आनन्द  लेता  जब  आप  यहां  आते  हैं  तो  मैं  खुशी  महसूस
 करता  हूं  ।

 ]

 भी  बालकबि  बेरागी  अध्यक्ष  अगली  बार  जब  हम  तो  इस
 परिवार  में  पंजाब  से  13  सदस्य  ओर  आ  जाएंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उससे  अगले  सेशन  में  मिलेंगे  तो  कुछ  ओर  जाएंगे  ।

 [

 यह  प्रक्रिया  निरस्तर  चलती  रहेगी  ।

 आपको  धन्यवाद  ।

 अब  सभा  अनिश्चित  काल  के  लिए  स्थगित  होती

 6:20  भ०  प०

 तत्पदयात्‌  लोक  सभा  अभिश्चित  काल  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 भुद्रक  :  स्टोल  स्लेट  संस्यु०
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